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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक । 

Separato puglog is glven to this part lo order that it may be filled as a separate compilation . 


उद्योग मंत्रालय 


( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 


नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1979 

संकल्प 
विषय :- - हृयकरपा वित्त के लिए भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली 
के पुनरीक्षण के लिए अध्ययन पल । 


सं08 ( 9 ) / 78- को - आप - - भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 6/ 7/ 77 
को - पाप दिनांक 28 अक्तूबर, 1977 द्वारा हथकरषा वित्त के लिए भारतीय 
रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली को गहराई मे अध्ययन करने तथा 
योजना के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये उचित सिफारिशें 
करने हेतु हा० एम० की हाटे की अध्यक्षता में एक अध्ययन बल गठित 
किया था । इस अध्ययन वल की रचना निम्न प्रकार से थी :---- 

1. डा . एम . वीन हाटे , मुख्य अधिकारी, कृषि ऋण विभाग , भारतीय 

रिजर्व बैंक । 
2. श्री बी० सी० पटनायक , उपसचिव , बैंकिंग स्कंध, आर्थिक कार्य 

विभाग, भारत मरकार, वित्त मंत्रालय । 
3. श्री एम० एम० बन्ना , निदेशक ( वस्त्र ) , राष्ट्रीय सहकारी विकास 

निगम । 
4. श्री पी . शंकर, माई० ए० एस० , निदेशक, हथकरघा और वस्त्र , 

सामिल नार सरकार । 


5. श्री एम० एन० शुक्ल, निदेशक , हथकरघा, उत्तर प्रदेश सरकार । 
6. श्री एम० पी० पिंटों, निवेशक , हपकरषा व वस्त्र, महाराष्ट्र सरकार । 
7 . श्री बी०मी० मोहन्ती , निवेशक , हपकरषा व वस्त्र, उड़ीसा सरकार । 
8. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, बिहार सरकार । 
9. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक , कर्नाटक । 
10. प्रबन्ध निदेशक , राज्य सहकारी बैंक , प्राग्ध्र प्रदेश । 
11. श्री एल० वी० सप्तऋषि, हथकरघा उप विकास आयुक्त , सदस्य 

सचिव । 
2. मध्ययन वल के निम्नलिखित कार्य विषय थे : - -- 
( क ) भारतीय रिजर्व बैंक के पुवित्त से, सहकारी समितियों/बको 

के द्वारा हपकरषा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने की योजना 
को कार्यप्रणाली का सामान्य पुनरीक्षण करना तथा यदि प्रावश्यक 
हो तो , इस योजना के कार्यों में संशोधन का सुझाव देना 

सथा योजना के कार्यों में सुधार लाना । 
( ब ) हथकरघा बुनकरों को वित्तीय सहायता देने के लिए अपेक्षित 

ऋण की राशि निर्धारित करने में केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा 
राज्य सहकारी बैंकों द्वारा निभाई जाने वाली विशिष्ट भूमिका 
का प्रध्ययन करना तथा इस उद्देश्य के लिए बैंकों की अधिक 
प्रभावशाली कार्यों को बताना साकि ऋण अनुमानों तथा ऋण 

सीमा निर्धारित करने की वास्तविकता का पता चल सके । 
( ग ) उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए अगले दो अथवा तीन 

वर्षों के दौरान शीर्ष समितियों सहित हथकरषा बुनकर सहकारी 
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समितियों की ऋण सम्बन्धी मावश्यकतामों का अनुमान लगामा 
और वित्तीय प्रावश्यकतामों की सीमा को मोटे रूप से बतामा 
और इस सम्बन्ध में प्राथमिक बुनकर समितियों शीर्ष समितियों 
मावि और माथ ही सहकारी वित्तीय बैंकों को सुदृढ़ करने के 

लिए उचित सिफारिशें करना । 
( घ ) सहकारी विभाग , उद्योग विभाग हथफरधा निवेशालय पौर 

सहकारी बैंकों के बीच हथकरषा सम्बन्धी वित्तीय सहायता 
देने के लिए राज्य स्तर और जिला प्रक्षेत्रीय स्तर पर समन्वय 
के लिए व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का मध्ययन 
करना और यर्तमान कमियों को , यदि कोई हो , उनका उल्लेख 
करना और उनमें सुधार लाने के लिए उचित सिफारिणे 

करना । 
( क ) उपर्युक्त कार्य विषय से सम्बन्धित अन्य किसी समस्या पर विचार 

करके सिफारिशें करना । 
अध्यपन बल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में हपकरपा वित्त की 
योजनामों के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित 53 सिफारिशें की गई थी । 
इन सिफारिशों की , श्री मणि नारायणस्वामी, हपफरषा विकास पायुक्त 
की अध्यक्षता में प्रस्तः मन्त्रालय समिति द्वारा गहराई से जांच की गई । 
प्रत्येक सिफारिश पर विचार विमर्श करने के परिणामस्वरूप लिये गये 
निर्णय को परिशिष्ट में दिखाया गया है । 

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई अध्ययन दल की सिफारिशों 
को हथकरघा उद्योग के प्रभारी विभिन्न अभिकरणों और उद्योग के लिये 
वित्तीय संस्थानक की व्यवस्था करने और विकास के लिये उसरदायी 
अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है । 

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव 


मावेश 


कमजोर या निष्क्रिय ममितियों को प्रधि के दौरान उनके पुन 
पुनः कार्यक्रम बनाने के लिये गम्भीर गठन के लिये एक समयमय 
प्रयास न किये जाने और वित्तपोषक कार्यक्रम यमाये तथा सहकारिता 
बैकों द्वारा विकास में मामले में क्षेत्र में ममेवल 60 पतिशत अन . 
पर्याप्त रूचि न लेने के कारण सहकारी करों को लाने का लक्ष्य प्रास 
बुनकरसंस्थाओं का विन्यास कमजोर कर मकै परन्तु जहां तक संभव हो 
हो गया था । कई राज्यों में प्राथ - उससे भी अधिक स्तर तक 
मिक तथा शिखर स्तरों पर बुनकर, गहकारिता क्षेत्र में लाने का 
सहकारी विन्यास में घटक निष्क्रिय प्रयत्न करें । बनकर ममितियों को 
और कमजोर समितियां रही है पीर पुनर्जीवित करने तथा नई 
ये संस्थाएं योजना के अंतर्गत ममितियां गठित करने के लिये 
रिजर्व बैंक से जानध पुनविन राज्य मरकारें केन्द्रीय योजना के 
मुविधाओं का लाभ उठाने में असमर्थ अन्तर्गत वी गई धनराशि का 
रही है । अभी भी काफी समितियां भी उपयोग कर सकती है । 
रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत कार्य 
पति का अनुसरण नहीं करती । 
उत्पावन प बिही स्वरूप के 
माधार पर उनका गठन नहीं 
किया जाता । मोलह राज्यों 
संघ शासित क्षेत्रों में कुल 
समितियों की संख्या में निष्क्रिय 
समितियों का संख्या का अंश 
30 जून 1976 को 13 
से भी अधिक था और बिहार , 
हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक , पंजाब 
राजस्थान , त्रिपुरा और उत्तर 
प्रवेश जैसे राज्यों में समितियों की 
कुल संख्या में निष्क्रिय समितियों 
की संख्या का मंश 4 5 प्रतिशत मौर 
94 प्रतिशत के बीच भिन्न 
भिन्न था । इसके अलावा , 
हिमाचल प्रदेश , राजस्थान और 
विपुरा जैसे राज्यों में निष्क्रिय 
समितियों की सदस्य संख्या सक्रीय 
सकितियों की संख्या से भी अधिक 
थी और कर्नाटक , उड़ीसा उत्तर 
प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 
राज्यों में निष्क्रिय समितियों 
की सदस्य संख्या अपेक्षाकृत 
काफी अधिक पी । अतः हम यह 
सिफारिश करते है कि राज्य 
सरकारों के सहकारिता और 
उपोग/ इपकरपा विभागों को 
चाहिये कि ये सुनकर समितियों 
के पुननिर्माण के लिये और जहां 
कहीं पावश्यक हो , उमके पुनंगठन 
के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम 
बनायें , ताफि छठी योजना की अवधि 
के अंत में केवल ऐसी सक्षम 
समितियां विद्यमान हों , जोहप 
करपा वित्त की योजना के 
अन्तर्गत रिजर्व बैंक से उपलब्ध 
पुर्वित्त सुविधामों का लाभ उठा 
सके । हपकरपा और बिजली 
पालित करपा पनकरों को 


मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रका 
शित किया जाये । 


यह भी मावेश विया जाता है कि इस संकल्प को एक -एक प्रति राष्ट्र 
पति के निजी भौर मिलिट्री सचिवों , प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के 
प्रशासमों, योजना प्रामोग, भारत के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक , 
हथकरघा उद्योग के राज्य निदेशक , सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, राज्य 
शीर्ष सहकारी बैंक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक , सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों 
तपा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भी भेज दी जाये । 

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव 

परिशि 
हयकरषा वित्त सम्बन्धी भारतीय रिजर्व बैंक योजना की कार्यप्रणाली 
के पुनर्विलोकन के लिये प्रध्ययन दल की सिफारिणों पर लिये गये निर्णय 
को दर्शाने वाला विवरण । 
सिफारिशों का सारशि 

• दिया गया निर्णय 


1 . विभिन्न राज्यों में हथकरपा दिमाक 8 जून , 1978 को 

पित्त योजना का प्रभाव स्पष्ट उपोग मंत्री की अध्यक्षयता 
रूप से भिन्न -भिन्न है । मधि - में हुए हथकरषा मंत्री के 
कांश राज्यों में योजना की जो सम्मेलन में राज्य सरकारी 
कम प्रगति पाई गई है उसका संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों 
कारण मुख्यतः निम्नलिखित हो से प्रार्थना की गई है कि बुनकर 
सकता है । उयोग विभाग सपा सह- समितियों के पुर्नस्थापन के 
कारिताविभाग का समन्वय न होने, लिये तथा छठी योजना की 
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फाधिक मात्रा में सहकारी क्षेत्र 
के अंतर्गत लाने के उद्देश्य से 
बुनकर समितियों को पुनः कार्य 
भम बनाने / पुर्नगठित करने के लिए 
राज्य सरकारें शेयर पूंजीगत सहा 
यता प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय 
सरकार की योजना का लाभ 
उठा सकती हैं ( पैराग्राफ ,3 . 7 ) 
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें कमजोर हथकरघा 
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बुनकर सहकारी समितियों के 
सदस्यो के प्रशोध्य ऋणों को बट्टे अशोध्य ऋणों और हानियों के 
खाते में डालने के लिये कमजार बट्टे खाते में गलने की योजना 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को सहायता बनायें ताकि बुनकर बैंक से वित्त 
प्रवान की जाती है । कमजोर युनकर पाप्त करने के पाव हो सके 
समितियों के लिये भी एक इसी राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त 
प्रकार की योजना बनायी जाए ताफि होने पर केन्द्रीय सरकार इन 
पे कमिपय परिस्थितियों के समितियों को सीमान्त योजना 
अंतर्गत अपनी प्रणोध्य प्रास्तियों को बनाने पर विचार करेगी । 
बट्टे खाते डाल सकें और इस 
प्रकार बैंकों से वित्त प्राप्त करने 
के लिये वे पान हो जाए । हम 
समितियों को सीमान्त सहायता 
प्रदान करने के लिये भी व्यवस्था 
की जाए । ( पैराग्राफ 3 . 8 ) 
बुनकर ममितियों का पर्यवेक्षण स्त्री कुन । राज्य सरकारों से प्रार्थमा 
करने के लिये उपलब्ध कर्मचारी भी की जा रही है कि इन माप 
मामान्यतः काफी अपर्याप्त होते वण्डों के प्राधार पर उचित कार्य 
हैं । इन समितियों का पर्यवेक्षण वाही करें । कर्मचारियों की 
करने ले लिये भारत सरकार ने नियुक्ति का मानवंड और कॉचा 
1956 में मानदंड निर्धारित किये प . येक राज्य को वास्तविक पाव 
थे । इन मानदंडों में यह श्यकता पर निर्भर करेगा । 
प्रावधान था कि हर 10 समितियों 
के लिये एक पर्यवेक्षक हो और 
हर 3 पर्यवेक्षकों के कार्य का 
निरीक्षण करने के लिये एक 
निरीक्षक हो । हम यह सिका 
रिश करते हैं कि राज्य सरकारों 
को चाहिए कि वे बुनकर 
ममितियों का बारोको से पर्य 
वेक्षण करने के निमित्त पर्याप्त 
मंग्या में कर्मचारी नियुक्त करें । 
यह कर्मचारी उम विभाग से 
‘ संबद्ध हों जो हमारधा विकास 
के लिए कार्यक्रम बनाने मषा 
उसे कार्यान्वित करने के लिये 
जिम्मेवार हो । उन्हें चाहिये 
कि वे बुनकर ममितियों का 
वित्तपोषण करने वाले बैंकों 
के पर्यवेक्षकों /निरीक्षकों के साथ 
भी निकट संपर्क रखकर 
कार्य करें । (पैराग्राफ 3. 9 ) 


सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत माने 
वाले हथकरघों के अनुपात को 
बढ़ाकर कम से कम 60 प्रति 
शत कर दिया जाए । इस कार्यक्रम 
के लिये ऋण सहायता तब तक 
नहीं मिल सकती जब तक वह 
कार्यक्रम सक्रिय फरषों को सह 
कारी योन के अन्तर्गत लाने 
से संबंधित नहीं होता । 
मतः हम यह जोरदार सिफा 
रिश करते हैं कि राज्य सरकारें 
अधिक सक्रिय करों को 
महकारी क्षेत्र के भीतर लाने का 
प्रयास करे ( पैराग्राफ 3. 10 ) 
राजस्थान, उत्तर प्रवेश , बिहार , बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय संस्थान , 
पश्चिम बंगाल पंजाब , हरियाणा सहकारी प्रबन्ध विपणन और 
मौर असम जैसे राज्यों में स्थित प्रबन्ध के कार्यक्रम आयोजित 
अधिकांश बैंकों को बुनकर करेगी ( 2 ) भारतीय रिजर्व 
समितियों को वित्त प्रदान करने बैंक राज्य सरकारों के उच्च 
में तथा हथकरषा वित्त फी स्तरीय अधिकारियों के लिये प्रशि 
योजना को कार्यान्वित करने में क्षण पाठ्यक्रम प्रायोजित करेगा 
मम्यस्त होने के लिये प्रभी सूत्रपात और सहकारी बैंको के मुख्य 
करना है । हम यह सिफारिश कार्यकारी अधिकारियों के लिये 
करते हैं कि सहकारी बैंकों तथा सह- कृषि बैंकिंग कालेज पूने में हप 
कारी विभाग को चाहिये कि वे हथ- करपा मकर सहकारी समितियों 
करषा वित्त की योजना से मध्यवर्ती के वित्तपोषण के लिये प्रशिक्षण 
बैंकों को भलीभांती अवगत करने पर पाठ्यक्रम प्रायोग करेगा । नाग 
विशेष ध्यान दें । योजना को कार्या- रिफ पूति व सहकारिता विभाग 
न्वित करने में अपनायी जाने वाली सहकारी प्रशिक्षण की राष्ट्रीय 
क्रियाविधि, अनुशासन आदि के संबंध परिषद की सलाह से सहकारी 
में बैंक बुनकरों तथा समितियों को बैंकों के मध्यवर्ती और कनिष्ठ 
उचित रूप से मार्गदर्शन वेने, सलाह स्तर के प्रशिक्षण के लिये पोनीय 
वेने तथा अनु वेश देने की स्थिति में सहकारी प्रशिक्षण फालेजों और 
हों । हम यह भी सुझाव देते हैं कि राज्य कनिष्ठ प्रशिक्षण केन्द्रों में 
सरकारों के संबंधित विभागों सथा प्रशिक्षण का मायोजन करेगा । 
सहकारी बैंकों के अधिकारियों के लिये 
योजना के अंतर्गत सहकारी बुनकर 
समितियों के वित्त -पोषण पर 
रिजर्व बैंक / राज्य सरकारें उचित 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करें 
( पैराग्राफ 3 . 11 ) 
कतिपय मध्यवर्ती बैंक बुनकर समि - इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक 
तियों के वित्त पोषण में पर्याप्त सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार 
रूचि नहीं ले रहे हैं हमारेविचार में और सहकारी बैंकों को एक 
सुनकर समितियों की समस्यानों के परिपत्र भेजेगा । प्रागामी वर्षों 
प्रति बैंकों का यह उदासीन दृष्टि - में हथकरघा क्षेत्र को पर्याप्त 
कोण न्यायोचित नहीं है । हथकरणा मात्रा में धनराशि देने के लिये 
उपोग एक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र समूचे देश में सहकारी बैंकों को 
है । उद्योग मंत्री द्वारा 23 दिसंबर अधिक से अधिक शामिल करने के 
1977 को संसद के सामने प्रस्तुत लिये हपकरषा विकास 
की गयी भारत सरकार की मयी प्रायुक्त रिजर्व बैंक के समन्वय 
प्रौद्योगिक नीति में इस उपोग से उद्देश्य सहित अभियान 
की प्राथमिकता के माधार पर प्रायोजित करेगा । 
सहायता करने की प्राव 
श्यकता पर बल दिए गए है । 


8 . 


छठी योजना में यह परिकल्पना सिफारिश सं . 1 के सम्बन्ध में 
की गयी है कि देश में स्थित लिये गये निर्णय अनुसार । 
इयकरघों की कुल संख्या में 
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सहकारी बैंकों द्वारा रिफर्ष मैक से 
लिये जाने वाले अग्रिमों के मामले 
में सरकारेंएक ही समय पर लगातार 
तीन वर्षों की अवधि के लिए चलने 
वाली एक ही गारंटी निष्पावित 
फारें (पैराग्राफ 3 . 15 ) 


प्रतः हम यह सिफारिश करते हैं 
कि राज्य सहकारी बैंक अपने ही 
हित में तथा राष्ट्रीय नीति के 
परिप्रेक्ष्य में शिखिर बुनकर 
समितियों का वित्तपोषण करने 
में अधिकाधिक योगदान दें । 
रिजर्व बैंक द्वारा प्रवत्त प्रग्रिमों 
को वे केवल अनुपूरक निधियों 
के रूप में मानें । मध्यवर्ती 
सहकारी बैंक भी पात्र बुनकर 
समितियों को दिये जाने वाले 
अपने अग्रिमों में बढ़ोतरी कर लें 
क्योंकि उन्हें रिजर्व बैंक से पूरी 
सीमा तक पुर्विस प्रदान किए 
जाने का प्राश्वासन दिया गया है 
(पैराग्राफ 3. 13 ) 


7. बैंकों के म्याज उपवान संबंधी स्वीकृत । राज्य सरकारों को 

दावों तथा बुनकर समितियों के तदनुकूल सूचना दे दी जायेगी । 
छूट संबंधी वायों के निपटान में 
राज्य सरकारें अनुचित विलंब करती 
मा रही हैं । प्रतः हम यह सिफारिण 
करते हैं कि राज्य सरकारें वार्षिक 
नियोजित योजनाओं के लिए इस 
प्रकार पर्याप्त मात्रा में बजट में 
व्यवस्था करें कि राज्य सरकारों 
पर किये जाने वाले न्याज , उपदान 
तथा छूट संबंधी दावों की पूर्ति करने 
के लिए , पर्याप्त राशि हों तथा वावे 
करने की तारीख से 3 महीनों के 
भीतर राशि निश्चित रूप से प्रवा 
की जा सके । ऋण की अपेक्षाकृत 
अधिक मात्रा को देखते हुए पागामी 
वर्षों में वार्षिक राज्य योजनाओं 
में भी म्याज उपवान के लिए अधिक 
राशि की व्यवस्था करनी होगी 
( पैराग्राफ 3. 14 ) 


9. मध्यवर्ती सहकारी बैंक केवल स्वीकृत । केन्द्रीय सरकार सह 

उन्हो बुनकर समितियों को अधि- कारी समितियों को स्टाप , 
काधिक मात्रा में प्रग्रिम प्रदान कर की नियुक्ति के लिये वित्तीय 
मकते हैं , जो सक्षम इकाइयां है और सहायता देने हेतु एक योजना 
जिनके पास अपने वैतनिक सचिव बनायेगा । राज्य सरकारों 
नियुक्त नहीं हैं । ऐसी समितियां देश से यह भी प्रार्थना की जायेगी 
के अधिकांश भागों में पाम तौर पर कि वे अपने वार्षिक योजनागत 
पायी जाती है । जब तक समि प्रावधानों से समितियों को 
तियों के पास अपने बैतनिक सचिय प्रबन्ध तन्तगत सहायता 
नहीं होते तब तक उनमें अपने कारो प्रदान करने के प्रश्न पर भी 
बार का विस्तार करने तथा उसे विचार करे । 
कारगर ढंग से चलाने की क्षमता 
नहो पाएगी । हम यह सुझाव देते 
हैं कि समितियों को कर्मचारियों की 
नियुक्ति के हेतु वित्तीय सहायता 
प्रदान करने के निमित्त भारत सर 
फार एक योजना बनाये । राज्य 
सरकारें केन्द्रीय सरकार से ऐसी 
सहायता प्राप्त कर सकती है और 
बाद में कर्मचारियों की नियुक्ति 
के लिए समितियों की सहायता प्राप्त 
कर सकती है और बाद में कर्मचारियों 
की नियुक्ति के लिए समितियों 
फी सहायता कर सकती है । इस 
प्रयोजन के लिए राज्य सरकारें 
अपने वार्षिक योजनागत प्रावधानों 
से समितियों को प्रबन्ध -तन्त्रगत 
सहायता प्रदान करने के प्रश्न 
पर भी विचार कर सकती हैं ( पैरा 
प्राफ 3 . 17 ) 


8. कुछ एक मामलों में भारतीय रिजर्व स्वीकृत । राज्य सरकारों से यह 

बैंक अधिनियम , 1934 की धारा प्रार्थना की जायेगी कि ये 
17 ( 4) ग के साथ पढ़ी जाने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिये 
धारा 17 ( 2 ) ( खख ) के अंतर्गत एक जारी रहने वाली गारंटी 
रिजर्व बैंक द्वारा बुनकर समितियों लागू करें । 
का वित्तपोषण करने के लिए मंजूर 
की गयी ऋण सीमामों के लिए 
गारंटी प्रलेख निष्पादित करने 
में संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में 
राज्य सरकारों/केन्द्रीय सरकार की 
मोर से भी विलंब हुमा है । प्रतः 
हम यह सिफारिश करते हैं कि बुनकर 
समितियों का वित्तपोषण करने के 
लिए तया फुटीर और लघु उद्योगों 
के 22 स्यूल समूहों के वित्तपोषण 
के लिए जिनके संदर्भ में भी रिपर्व 
बैंक से पुनर्वित्त उपलब्ध है, राज्य 


10. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक , उद्योग 

गमिनियां बुनकरों को केवल एक या हथकरषा निवेशक तथा सह 
वो जामिनों के प्राधार पर तामकों कारी समितियों के रजिस्ट्रार 
कार्य लाभधायक ढंग से पलने के लिए को लिखेगा जोकि उसके बाद 
अपेक्षित मात्रा तक धागे की भी अग्रिम इस संबंध में प्राथमिक सहकारी 
रूप से पूर्ति करें । उन्हे चाहिए कि वे हथकरघा बुनकर समितियों 
बुनकरों को जारी की गयी धागे की को प्रावश्यक हिदायतें जारी 
कुल गांठों के मूल्य में कम से कम करेंगे । 
25 प्रतिशत की सीमा तक पारि 
अमिक की अग्निम अदायगी उन्हें करें 
( पैराग्राफ 3 . 18 ) 


11. हालांकि बैंकों द्वारा बुनकर समितियों स्वीकृत । उद्देश्य सहित अभियान 
को उत्पावन और विपणन संबंधी प्रयो - जैसा कि सिफारिश संख्या 
अनों के लिये दिये जाने वाले प्रग्रिमों में ( पैरा 3. 13 ) में प्रस्ता 
समग्रता की दृष्टि से विहुई है,फिर भी , पित किया गया है और 
बैंकों द्वारा प्रदान किये जाने पाले कुल हथकरघा विकास प्रायुक्त के 
मग्रिमों में ऐसे प्रग्रिमों का अंश पिछले परपित्र संख्या , 15015/ 76 


[भाग I --- सपा 1] 
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तीन वर्षों के दौरान लगभग स्थिर 
रहा है । यह स्थिति बिलकुल ही 
सतोषजनक नहीं है । हम यह सिफा 
रिश करते हैं कि राज्य तथा मध्य 
वर्ती सहकारी बुमकर बैंक समितियों 
का विसपोषण करने को अत्यधिक 
प्राथमिकता दें । वे लष कृषकों के 
वित्तपोषण की तरह इन समितियों के 
वित्तपोषण में अधिक मात्रा में अपना 
योगदान दें ( पैराग्राफ 4 . 2 ) 


कोष दिनांक 20- 11- 1976 
वारा राज्य स्तर समन्वय 
समिनियां जो कि राज्यों में 
पहले से ही कार्य कर रही हैं , 
की प्रआमतौर पर नियमित 
बैठकों द्वारा ये उद्देश्य प्राप्त 
किये जायेंगे । 


12. वर्तमान समितियो का सक्षम प्राधार स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 
पर पुनर्गठन करने और नयी सक्षम और राज्य सरकारों द्वारा 
समितियों का गठन तथा प्रवर्तन करने सहकारी बैंकों को उपयुक्त 
की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के हिदायत भेज दी जायेंगी । 
संबंधित विभागों की है । राज्य मर 
कारों के हम कार्यक्रमों में राज्य तथा 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा करनी है और सरकारों 
को भारी मात्रा में उनकी सहायता 
पर निर्भर रहना होगा । अतः बैंको 
के लिए यह प्रावश्यक होगा कि वे 
अपनी विकासपरक तथा प्रवर्तक भूमिका 
को म्यापक बनायें तथा विकास कार्य 
क्रमों में राज्य सरकारों की मक्रिय रूप 
से सहायता करें (पैराग्राफ 4 . 3 ) 


14. मागामी पांच वर्षों की अवधि में भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य 

महकारी क्षेत्र के अंतर्गत पाने वाले सरकार केन्द्रीय जिला सह 
हपकरणों के अनुपात को बढ़ा कर कारीकों को उपमुक्त हिवाय. 
60 प्रतिशत कर देने के भारत सर भेजेंगी । 
कार के कार्यक्रमों के समर्थन में राज्य 
तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को अपनी 
वित्तीय तथा विकासपरक भूमिकामों 
को व्यापक बनाना होगा । इस संदर्भ 
में हम यह सुझाव देते हैं कि ऐसे 
प्रत्येक मध्यवर्ती सहकारी बैंक को , 
जिसके परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत 
मक्रिय या निष्क्रिय 5000 या अधिक 
करघे माते हों , बैंक में केवल सहकारी 
सुनकर समितियों का विकास तथा 
वित्त पोषण संबंधी कार्य करने के लिए 
एक अलग कक्ष स्थापित किया जाए । 
इस कक्ष को अधिक संख्या में करघों 
को सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत लाने , 
क्षण प्राप्त करने के संबंध में समि 
तियों को प्रौपचारिकतामों से अवगत 
कराने तथा समितियों की कठिनाइयों 
को तत्काल दूर करने में पहल करनी 
होगी । बुनकर समितियों से संबंधित 
पाकड़े एकत्र करने तथा उन्हें हथकरषा/ 
उधोग निदेशक / पंजीयक और रिजर्व 
बैंक को प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी 
भी इम कम को निभानी होगी पैरा 
ग्राफ 4 . 5 । 


15. हम यह सुलाव भी देते हैं कि जिन भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य 

राज्यों में 30, 000 या उनसे पधिक हप सरकारें केन्द्रीय जिला सह 
करघे कार्यरत हैं , उन राज्यों में राज्य कारी बैंकों को उपयुक्त हिवा 
सहकारी बैंकों को चाहिए कि वे ऐसा यतें भेजेंगी । 
एक अलग कपमा स्थापित करें जो केवल 
बुनकर समितियों का प्रवर्धन , विकास 
और वित्तपोषण करने का कार्य करे 
संथा बुनकर समिसियों की तुलना में 
मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के कार्य 
कलापों को समन्वित करे ( पैराग्राफ 
4 . 6 ) 


13, सहकारी बैंकों के माध्यम से उद्योगों भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य 

के वित्त पोषण से संबंधित कार्यकारी सरकारोंद्वारा राज्य महकारी 
दल ने यह मिफारिश की थी 1968 बैंकों को पहले वी गई हिवायतों 
कि प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक द्वारा के अतिरिक्त और भी हिदा 
सथा बड़े मध्यवर्ती सहकारी बैंकों यते जारी की जायेंगी । 
द्वारा सक्षम प्रौद्योगिक खंड स्थापित 
किये जाएं । इस खंड को नीति तथा 
उससे संबद्ध मामलों पर विशेष रूप से 
गठित सकनीकी समूहों से मार्गदर्शन 
लेना होगा । परन्तु अधिकांश 
बैंकों में इस कारण इम सिफारिशों को 
कार्यान्वित नहीं किया है कि चूंकि मो 
पोगिक संस्थानों के माय उनका कारो 
बार अधिक नहीं है, प्रतः प्रौद्योगिक 
खंड सभा तकनीकी समूह की स्थापना 
करना उनके लिए लाभदायक प्रस्ताव 
नहीं होगा । हम यह सुभाष देसे हैं 
कि बैंकों को इस मामले पर दूर 
दशिता पूर्वक विचार करना चाहिए , 
क्योंकि वर्तमान समितियों का सक्षम 
पुनर्गठन तथा नयी समितियों की स्था 
पना हो जाने पर वे मोद्योगिक समि 
तियों के साथ काफी कारोबार होने 
फो पाशा कर सकते हैं (पैराग्राफ 


16. उन बुनकर समितियों के मामले में , स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 
जिनके समस्त सवस्य गरीब है , सहकारी तथा राज्य सरकारें राज्य सह 
बैंकों को चाहिए कि वे अधिक म सही, फारी बैंकों को उपयुक्त हिवा 
परन्तु उम्पतर वित्तपोषण एजेन्सियों यतें भेजेंगी । समय -समय पर 
से जो मुविधाएं उपलब्ध होती हैं, कम सहकारी समितियों के 
से कम उसी प्रकार की सुविधाएं प्रवाम रजिस्ट्रार को उन बैंको 
करें । अधिकांश बफ प्रपने वित्तीय श्रोतों के मामलों की जांच 
से बुनकर समितियों को प्रदान किये करनी चाहिए जो हपकरपा 
गये ऋणों पर अधिक घर पर ब्याज क्षेत्र के लिये भारतीय रिजर्व 
पेते है । यह उचित नहीं है । यति बैंक द्वारानिर्धारित व्याज दर 
वे रिजर्व बैंक से पुवित्त सुविधाएं से ज्यावा म्याज पर लेते हैं तथा 
प्राप्त न करें ततू भी उन्हें चाहिए कि इस मामले को ठीक करने के 
वे उसो घर पर ब्याज में जिस पर लिये उचित कार्यवाही करके 
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पकरपा विकास कार्यालय 
को सूचित करें । 


पर उन्हें बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त होता 
पौर यदि पे चाहें तो सरकार से 
उपदान के लिए पापा करें । हम यह 
सुमाव वेते हैं कि सभी बैंक यह 
त्रियाविधि अपनाएं और यदि कोई 
बैंक समितियों से अधिक दर पर व्याज 
से तो राज्य सरकारों के संबंधितविभाग 
को इस मामले में उचित कार्यवाही 
करनी चाहिए (पैराग्राफ 4 . 10 ) 


17. बुनकर समितियों के विकास में स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से रिजर्व राज्य सरकारें सहकारी बैंकों 
बैंक के उधारों के संबंध में न्यूनतम को उपयुक्त हिदायतें मेजेंगी । 
मार्जिन , शेयरों से ऋणों 1: 40 के 
अनुपात पर संबंध प्रावि की जो छूटें 
दे रखी हैं, उनमें कोई भी सहकारी 
4म समितियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव डालते हुए कमी म लाये ( परा 

प्राफ , 4 . 11 ) 
18. प्राथमिक बुनकर समितियों को मंजूर स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

की जाने वाली अतिरिक्त ऋण सीमामों पावश्यक हिवायसे जारी 
के लिए रिजर्व बैंक ने 25 प्रतिशत 

करेगा । 
का मार्जिन निर्धारित किया है, जब 
कि नियमित ऋण सीमामों के मामले 
में उक्त माजिन 10 प्रतिशत है । 
माजिनों की दो विभिन्न वरें हमैं 
पौचित्ययुक्त प्रतीत नहीं होती । अतः 
हम यह सिफारिश करते है कि बैंकों 
द्वारा प्राथमिक बुनकर समितियों को 
नियमित तपा अतिरिक्त ण सीमानों 
के अंतर्गत प्रदान किये जाने वाले अप्रिमों 
पर रिजर्व बैंक 10 प्रतिशत का एक 
समान मार्जिन निर्धारित करे ( पैराग्राफ 

4 . 12 ) 
19 हम यह सिफारिश करते हैं कि ऐसे स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

मध्यवर्ती बैंकों द्वारा जिनके पास पावश्यक हिवायसे जारी 
ममितियों तथा उनके स्टाकों का पर्य - करेगा । 
वेक्षण करने की संतोषजनक व्यवस्थाएं 
विद्यमान है, प्राथमिक बुनकर समि 
तियों को प्रदान की गयी अतिरिक्त 
सीमामों की रिजर्व बैंक द्वारा उस 
हालत में अवश्य प्रतिपूर्ति की जानी 
चाहिए । जब बैंक अनुपूरक ऋण सीमा 
संबंधी अपने प्रावेदमपत्र प्रस्तुत करें और 
बैंकों द्वारा जिन समितियों का वित्त 
पोषण किया जाता है, वे समितियां 
सक्षम क्षमता की संभावनायुक्त हों मोर 
उन्होंने पूर्णकालिक वैतमिक सचिव 
नियुक्त किये हों ( पैराग्राफ 4 . 13 ) 
20. यदि . मध्यवर्ती सहकारी बैंकों की स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 
स्वाधिकृत निधियो रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पावश्यक हिदायतें जारी 
सीमाएं मंजूर किये जाने तक बुनकारों झरेगा । . 
के विसपोषण में निवेशों को जारी 


रखने के लिए काफी अपर्याप्त हों 
तो हम यह सुमार देते हैं कि राज्य 
सहकारी बैंक इस प्रयोजन के लिये 
पावश्यक प्रेतरिम वित्तीय सहायता 
प्रदान कर उनकी सहायता करें । इससे 
. मध्यवर्ती बैंकों को उन अच्छी कार्यरत 
समितियों को रिजर्व बैंक द्वारा 
लण सीमाएं मजूर किये जाने 
की प्रतीक्षा किये मिना ऋण सीमानों 
का नवीकरण करने में सहायता मिलेगी 
जो ऋण सीमा की अवधि समाप्त 
होने पर निर्विष्ट वित्तीय अनुशासम 

का पालन करती हैं पैराग्राफ 4 . 16 । 
21. प्रस्पाधि ऋण-विन्यास का वित्तपोषण स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यफ हिदायतें जारी करेगा 
निर्धारित अनुशासन के अन्तर्गमे मध्य 
वर्ती सहकारी बैंक सब पुनर्वित्त के 
लिए पात्र नहीं होता जब वर्ष के 
दौरान उसकी पतिदेय राशियां मांग 
वेयतामों के 60 प्रतिशत से अधिक 
हो जाएं । प्रसः ऐसी परिस्थितयों में 
प्राथमिक कृषि ऋण समितियों 
तथा बुनकर समितियों को रिजर्व 
बैंक से पुनर्वित्त सुविधाएं प्राप्त करने 
फा अधिकार नहीं होगा । हमारा 
यह विचार है कि बुनकर समितियों 
का वित्तपोषण करने के लिए मंजूर 
की जाने वाली ऋण सीमानों के साथ 
संबर करने के लिए रिजर्व बैंक के 
पास कोई संतोषजनक तथा विश्वस 
नीय कारण नहीं है । प्रतः हम यह 
सुझाव देते हैं कि जब तक बुनकर 
समितियारिजर्व बैंकद्वारानिर्धारित 
किये गये मानवण्डों की पूर्ति करती 
है और वेनिर्धारिमे की गयी क्रिया 
विधि का पालन भी करती , तब 
नक रिजर्व बैंक इन समितियों 
का वित्तपोषण करने के लिए मध्य 
वर्ती सहकारी बैंकों को ऋण 
सीमाएं मंगूर करने पर विचार 
कर सकता है, चाहे भारी मात्रा 
में विद्यमान पतिदेय राशियों के 
कारण कृषि कार्यों के लिए मल्पा 
बधि ऋण सीमाएं मंजूर की गयी हों 
या नहीं परस्तु शर्त यह है कि बैंक की 
वित्तीय स्थिति पर कार्यसंबंधी स्थिति 
इतनी विपरीत अवस्था में न हो कि 
ये उच्चतर वित्तपोषक एजेन्सियों 
द्वारा प्रदान किये जाने वाले किसी 
ऋण का उपयोग करने में असमर्थ 
हो । बुनकर समितियो पपमे पाप 
में सक्षम हों , कम से कम समता 
की संभावनामों से युक्त से और 


[ भाग [----खण 1 ] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


293 


- - - - 


- - 


1 . 2 

कारोबार को संभालने के लिए, 
उनके पास पूर्णकालिक वैसनिक 
सचिय हों (पैराग्राफ 4, 19 ) 


22. रिजर्व मैंक ने हाल ही में भार्च पी० ए० सी०एम०/ ०एफ० एस० 

1978 में बुनकर समितियों का एस० एल० ए० एम० पी० 
वित्तपोषण करने के लिए दिये जाने एस०, मैं पाने वाले बुनकरों 
वाले अपने पुनर्वित्त की वर को बैंक को इतनी ब्याज इमदाब 
वर मे 1 प्रतिशत कम पर से दी जानी चाहिए ताकि इन 
घटाकर मैक पर से 2 1/ 2 प्रतिशत समितियों को अनुचित कठिनाई 
कम कर दिया है । इसके अलावा ऐसे न सहनी पड़े अर्थात हयकरधा 
अलग अलग बुनकर. जो पाथमिक बुनकर सहकारी समितियों 
कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा के सदस्यों को । राज्य सरकारों 
समितियों/ बड़े प्राकारयाली बहु । की वार्षिक योजना की संबंधित 
उद्देशीय समितियों के सदस्य हैं , योजना के अन्तर्गत इसकी 
9 प्रतिशत की दर पर वित्तीय व्यवस्था की जायेगी । 
सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिसके 
लिए बैंक दर से 3 प्रतिशत 
कम वर पर विजर्व बैंक से पुनर्षित 
उपलब्ध होगा । समग्र राष्ट्रीय 
नीतियों तथा विचारों के परिप्रध्य 
में पुनर्वित्त की दर में पौर कटौती 
करने परविचार करना रिजर्व बैंक 
के लिए संभव नहीं है । फिर भी 
यदि सरकारद्वारा प्रावश्यक उपवान 
दिया जमए तो बुनकर समितियों 
तथा उन अलग - अलग रुषकों से 
न्यून वर पर म्याज लिया जा सकता 
है, जो प्रापमिक कृषि ऋण समितियों / 
कृषक सेवा समितियों/ बड़े आकार 
बाली बहुउद्देशीय समिप्तियों के 
सदस्य भी है (पैराग्राफ 4 . 21 ) 


प्रकार की भावधिक विवरणियां प्राप्त 
फरे जो उपलब्ध पाण की जान 
कारी प्राप्त करने के लिए प्रावण्यक 
हों । परन्तु रिज़र्व बैंक द्वारा केवल 
उन्ही मध्यवर्ती बैंकों सथा बुनकर 
ममितियों के लिए समग्र ऋण 
सीमायें मंजूर की जाएं जिनके पास 
पर्यवेक्षण संबंधी पर्याप्त व्यवस्था 

हैं , (परा 4 . 23 ) 
24. हम यह सिफारिण भी करते हैं कि भारतीयरिजर्व बैंक द्वारा मावश्यक 

किमी शिखर बुनकर समिनि के कार्यवाही की गई है । 
लिए उसकी स्वाधिकृत निधियों 
की 3 गुनी ऋण सीमा मंजूर 
करने की जो उच्चतम सीमा 
निर्धारित की गयी है, उसे हटाने 
के संबंध में रिजर्व बैंक विचार 
करे: क्योंकि यह उच्चतम सीमा 
निर्धारित है कि शिखर समिति 
को मंजर की जाने वाली ऋण 
सीमा उसकी विनियोजन योग्य 
स्वाधिकृत निधियों की 9 गुनी 
से अधिक न हो ( पैरा 4 . 24 ) 


25. कुछ समय में राज्य मरकारें बुनकर यह एक चालू कार्यक्रम है और 

समितियों की गोयरपूंजी को मजबूत अधिकांण राज्य इस योजना 
बनाने के संबंध में काफी गंभीर का पूर्ण लाभ उठा रहे हैं 
नहीं रही है । हम यह सिफारिश सभी राज्यों से प्रार्थना की 
करते हैं कि बुनकर ममितियों की जा रही है कि इस कार्यक्रम 
शेयर पूंजी में अभियान करने की को उनच प्राथमिकता दें । 
यात को राज्य सरकारें अत्यधिक 
महत्व दें और छठी योजना अवधि 
में जो केन्द्रीय निधियां उपलब्ध 
हैं उनके अंतर्गत उक्त योजना का 
अधिकतम लाम चालू हुए 
वित्तीय साधनों का उचित दंग 
से प्रायंटन कर इस संवर्भ में 
योजना को पुनः अमल में लायें 
( परा 5 . 4 ) 


23. हमारा यह विचार है कि यदि बैंकों स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

फो ऋण संबंधी भाषेदनपनों की पावश्यक हिदायतें जारी करेगा 
समितिवार जाप करने की शक्ति 
सौंपी जाए तो वे अधिक जिम्मेवारी 
का निर्वाह कर सकेंगे और अधिक 
शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे । प्रतः 
हम यह सिफारिश करते हैं कि मध्य 
वर्ती सहकारी बैंकों के ऋण कार्य 
क्रमों तथा विगत कार्यों के माहार 
पर बुनकर समितियों का वित्तपोषण 
करने के लिए उन्हें समम ऋण 
सीमाएं मंजूर करने के प्रश्न पर 
रिजर्वकविचार करें । अगल - अलग 
बुनकरों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 
निर्धारित कतिपय मानवण्डों के प्राधार 
पर ऋण सीमाएं निर्धारित करने 
की जिम्मेवारी बैंकों को वी सौंप दी 
जाए । इस संदर्भ में रिजर्व बैंक 
मध्यवर्तीसहकारी बैंकों के मार्गदर्शन 
के लिए कतिपय निर्देशक सिद्धांत 
निर्धारित करे पीर बैंकों से इस 


26. विभिन्न वित्तीय वबावों के कारण राज्य सिद्धांत रूप से स्वीकृत । राष्ट्रीय 

सरकारें कदाचित बुनकर समितियों सहकारी विकास निगम से 
की शेयर पूंजी में बड़े पैमाने पर एक विस्तृत योजना तैयार 
प्रभिवान नहीं कर पायेंगी । मतः करने के लिये प्रार्थना की गई है । 
कतिपय पिसीय संख्यामों द्वारा 
बुनकर समितियों की शेयर पूंजी में 
अभिदान करने के लिए ऋण 
प्रदान कर राज्य सरकारों की 
सहायता की जानी चाहिये । हमें 
ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय 
सहकारी विकास निगम एक ऐसी 
उपयुक्त एजेन्सी है जो प्राथमिक 
बुनकर समितियों की शेयर 
पंजी में अभिवाम करने के लिए 
राज्य सरकारों की सहायता कर 
सकती है । कि इस जिम्मेवारी 
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का निर्वाह करने के लिए निगम 
को निरंतर कारगर ढंग में 
अतिरिक्त निधियां प्रदान नही की 
गयी है , निगम मप्रति अपन : 
निधियों में केवल शिखर भय 
बुनकर ममिमियों गो मापना 
प्रदान करता है और प्राथमिक 
बनकर समितियों को कोई सहायता 
नहीं दी जाती । मत हम यर, 
मिफारिश करते हैं कि भारत 
सरकार द्वारा निगम को पयति 
निधियों प्रदान की जाएं, ताकि 
प्राथमिक बुनकर समितियों को 
शेयर पूंजी में अभिदान करने के 
लिए वह बित्तीय सहायता प्रवाम 

कर सकें , (परा 5. 9) । 
27. हम यह भी सिफारिश करते हैं कि इस संबंध में राष्ट्रीय महकारो 

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विकास निगम से एक विस्तृत 
द्वारा प्रवान की जाने वाली सुविधाओं योभना तैयार करने की 
का शिखर बुनकर ममिनियां अधिक प्रार्थना की गई है । 
मात्रा में उपयोग करें। यह निगम 
पिसर बनकर समितियों को राज्य 
सरकारों के जरिए न केवल शोरूमो 
मौर गोदामों का निर्माण कार्य करने 
पौर उन्हें खोलने के लिए अपितु 
उनका मषीकरण करने के लिए 
भी सहायता दे सकता है । 

(परा 5. 13 ) । 
28. हथकरघा कपड़े की लागत प्रति स्वीकृत | भारतीय रिजर्व बैंक 

वर्ष बढ़ती जा रही है । प्रतः रिजवं दिसम्बर 1978 तक हथ 
बैंक द्वारा प्रति करषा निर्धारित करमा बुनकर सहकारी 
वित्त की मात्रामों का प्रावधिक समितियों के वित्तपोषण मान 
मिरीक्षण करने के लिए एक तम्बर का पुनरीक्षण करेगा 
मनाया जाना चाहिए । हम यह तथा इस पुनरीक्षण के 
सुप्लाय देते है कि रिजर्व बैंक स्वयं आधार पर की गई सिफारिणों 
ही बुनकर समितियों का वित्तपोषण के अनुसार मोर भी पुनरीक्षण 
करने के लिए अपेक्षित वित्त की किये जायेंगे । 
मात्रामों का लगभग तीन वर्षों में 
एक बार प्रपया यदि मावश्यक 
हो तो उसके पहले पुनरीक्षण 

करे । ( पैरा 5 . 14 ) । 
20. यह पाया गया था कि कतिपय स्वीकृत 1 भारतीय रिजर्व बैंक 

मध्यवर्ती सहकारी बैंक समितियों राज्य सरकारों को उपयुक्त 
का विसपोषण वित्त की उन हिवायतें भेजेगा । 
माताओं के अनुसार नहीं करसे जो 
रिजर्व बैंक से प्रतिपूर्ति के लिए 
पान है । हम यह सिफारिश करते 
है कि मध्यवर्ती सहकारी बैंकों को 
पाहिए कि वे प्रति करषा वित्त 
की मात्रा के अनुसार प्राथमिक 
गुनकर समितियों को अपने यहां 
पंजीकृत भये करषों के संवर्भ में 
पित्तीय सहायता प्रदान करें बातें 


कि ये पर्यवेक्षण संबंधी व्यवस्थामा 
सक्षमता और वित्त को प्रायश्यकता 
के संबंध में मंतुष्ट हो जाएं 
रिजर्व बैंक ऐमे अग्रिमों की पूरी 

राशि की प्रतिपूर्ति करने की 
स्वीकृति दे मकना है बशर्ते कि 
समितियों में किये गये नये करा 
के पंजीकरण को हथकरघा 
निवेशक राज्य सरकार का अन्य 
सक्षम अधिकारी प्रमाणित गरे 

( पैरा 5. 15 ) । 
39. यह हो सकता है कि समिति के पाम स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

पंजीकृत कुछ करमों को किसी न महकारी बैंकों और सहकारी 
किसी कारण से बेकार रखना पड़ा ममितियों के रजिस्ट्रार को 
हो । हम यह सुमाव देते हैं कि उचित हिवायतें भेजेगा । 
इन फरषों के सन्दर्भ में भी पवि 
समिति उन करघों को पुनः कार्यरत 
करना चाहे तो प्रति करषा वित्त 
की मात्रा के प्राधार पर ऋण 
सीमाएं उन करषों को पुन. कार्यरत 
करना चाहे तो प्रति करषा वित्त 
की मात्रा के आधार पर ऋण 
सीमाएं मंजूर की जा सकती है 
बशर्ते कि करघे कार्य करने की 
मच्छी स्थिति में हों । हथकरपा 
उद्योग विभाग के क्षेत्र कर्मचारियों 
की विशेष सिफारिश के माधार 
पर प्रग्निम मजूर किये जाए जिसमें 
यह स्पष्ट किया गया हो कि किन 
कारणों से करघे बेकार पड़े हुए 
थे और क्या वे अब कार्य करने की 
पन्छी स्थिति में हैं : बैंकों द्वारा 
प्रवत्त ऐसे अमिम रिजर्व बैंक से 
प्रतिपूर्ति पाने के लिए पात्र हो 

सकते हैं ( परा 5. 15 ) । 
31. हम यह सुझाव देते हैं कि जब समितियां स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

कोई ठोस प्रौर स्वीकार्य उत्पावन सहकारी बैंकों और सहकारी 
कार्यक्रम इस सन्दर्भ में प्रावश्यक समितियों के रजिस्ट्रार को 
पर्यवेक्षण व्यवस्थानों के साथ प्रस्तुत उषित हिदायतें भेजेगा । 
करें सम रिजर्व बैंक उन्हें स्वीकार 
कर लें और तदनुसार उनकी ऋण 
सम्बन्धी मावश्यकतामों का 
मूल्यांकन किया जाए । परन्तु 
सामान्यतः रिजर्व बैंक पूर्व वर्ष के 
दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 
20 प्रतिशत अधिक प्रत्याशित 
उत्पादन के मूल्यांकन सम्बन्धी 

मानवण्ड का प्रयोग करें ( पैरा 5.17 ) । 
32 . हम यह सिफारिश करते हैं कि भयो स्वीकृत । इस सम्बन्ध में भारतीय 

बुनकर समितियों और पुनः निया- रिखर्व बैंक सहकारी बैंकों 
शील बनायी जाने वाली निणि पौर सहकारी समितियों के 
समितियों के मामले में बैंकों रजिस्ट्रार को उचित हिदायतें 
पारा सनकी श्रण सम्बन्धी मपेक्षामों मेजेगा । 


[ भाग I -- 


1] 
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का मूल्यांकन अब तक की मरह 
एक वर्ष के बजाय उनके कामकाज 
के पहले दो वर्षों के लिए प्रदन प्रति 
करपा वित्त की माना के प्राधार 
पर किया जाए और रिजर्व बैंक 
बैंकों की समितियों को उनके द्वारा 
प्रवत्त ऐसे अग्रिमों की पूरी गशि 
की प्रतिपूर्ति कर वे ( पैरा 5 18) । 


33. वर्तमान मानदण्डो के अनुसार शिखर स्वीकृत । यह अध्ययन भारतीय 

बुनकर समितियों की ऋण सीमाएं रिजर्व बैंक धारा 30 मवम्बर , 
रिजर्व बैंक द्वारा सम्बन्धित वर्ष 1978 तक किया जायेगा 
के दौरान उनकी प्रत्याशित विक्री तथा उसी अध्ययन के आधार 
के 25 प्रतिशत के प्राधार पर पर उचित निर्णय लिया 
निर्धारित की जाती है । ये सीमाएं जायेगा । 
पस प्रनुमान पर आधारित होती 
है कि वर्ष के दौरान कार्यकारी पूंजी 
की तुलना में भार गुनी विक्री होगी । 
कतिपय महकारी समितियों द्वारा 
यह संकेत दिया गया है कि केवल 
विक्री की प्रावर्ण स्थितियो के 
अन्तर्गत ही यह सम्भव है परन्तु 
देश में बिक्री की स्थितियों में इतना 
मुधार नहीं पाया है कि कार्यकारी 
पंजी की तुलना में तीन गुनी बिक्री 
हो सके । अतः हम यह सिफारिश 
करते हैं कि रिजर्व बैंक कार्यकारी 
पूंजी में विक्री की कुल राशि के 
अनुपात की व्यावहारिकता का 
पता लगाने के उद्देश्य से शिखर 
बुनकर समितियों का विस्तृत 
पोरेवार अध्ययन करे और यदि 
पावश्यक पाया जाए तो शिखर 
बुनकर ममितियो के लिए ऋण 
सीमाएं मंजूर करने से सम्बन्धित 
मानदण्डों को संशोधित करे ( पैरा 
5.22 ) । 


35. हम यह भी सिफारिश करते है कि स्वीकत । इस सम्बन्ध में 

मरकारी कर्मचारियों को हथकरघा भारतीय रिजर्व बैंक महकारी 
रुपये की उधार बिक्री के सम्बन्ध में बैंको और महकारी समितियों 
पिछले : महीनों ( अम तक के 2 के रजिस्ट्रार को उचित 
महीनों के बजाय ) में खजानो/ हिवायमें भेजेगा । 
मरकारी विभागों को प्रस्तुत किये 
गये वावा की कुल राशि को भी 
शिखर बुनकर ममितियों के उधारों 
के लिए रक्षा राशि के रूप में स्वीकृत 
करने की अनुमति दी जामे (पैरा 

525 ) । 
36. हम यह मिफारिश करते हैं कि स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

पंजीयक तथा राज्य सहकारी बैंक राज्य सरकारें इस विषय में 
यह सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र सहकारी बैंकों को उचित 
कार्रवाई करें कि प्रत्येक मध्यवर्ती हिदायतें भेजेगी । 
महकारी बैंक रिजर्व बैंक के अनुदेशों 
का पालन करता , पोर बनकर 
ममितियों की प्रारक्षित निधियों को 
ममितियों के कारोबार में उपयोग 
के लिए मस्काल वितरित करता है 

( पैरा 3.26) । 
37. हम यह मुभाव देते है कि जो करले स्वीकृत । पोलिएस्टर वस्त्रों के 

पालिएस्टर धागो को उपयोग में उत्पादन के लिये हपकरमा 
मासे हैं , उनके लिए रिजर्व बैंक बुनकर महकारी समितियों 
विशेष रूप से प्रति करपा द्वारा नियत किया गया 

5,000 ६० के वित की मात्रा प्रति करघा का मापदण्ड जैसा 
निर्धारित करे । यदि मावश्यक हो सो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 
इस सन्दर्भ में पलाये गये मध्ययन 5, 000 रुपये प्रति करपा का 
के माधार पर अगले वर्ष स्थिति स्तर नियत किया गया है, में 
का पुनरीक्षण किया जा सकता है मामय निर्मित तथा मिश्रित 
( परा 5. 27 ) । 

वस्त्र भी शामिल है । भारतीय 
रिजर्व बैंक इन वस्त्रों के 
उत्पादन के लिये राज्य 
मरकारों /सहकारी बैंकों को 
धनराशि का मापदण्ड पति 
हये उपयुक्त परिपत्र भेजेगा । 


ग 


34. हम यह सिफारिश करते हैं कि रिझर्व स्वीकृत । इस सम्बन्ध में भारतीय 

बैंक राज्य सहकारी मैकों को हप - रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों 
करघा मिवेणक या राज्य सरकार और सहकारी समितियों के 
के किसी अन्य मक्षम प्राधिकारी रजिस्ट्रार को उचित हिवायतें 
पारा प्रदायगी के लिए प्रमाणित भेजेगा । 
पिछले तीन महीनों ( सम्प्रप्ति यह 
अवधि दो महीने है ) की कुल छूट 
सम्बन्धी वावों को प्रथषा समय 
समय पर स्वीकार किये गये ऐसे 
मभी दावो के अन्तर्गत पिछले 
महीने के अन्त तक की बकाया 
राशि, इनमें से जो भी कम हो 
को रक्षा राशि के रूप में स्वीकृत 
करने की अनुमति दे ( परा 5. 24 ) 


38. असम , मेघालय , मरुणाचल प्रवेश , स्वीकृत । राज्य सरकारों ने 

नागालैण्ड , त्रिपुरा और मणिपुर के वर्ष 1976- 77 से केन्द्रीय 
उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित महकारी योजना सहायता से निष्क्रिय 
बैंकों में अब तक बुनकर ममितियों सहकारी हथफरषा बुनकर 
के विकास , प्रवर्तन और वित्त समितियों के पुनर्गठन पुना 
पोषण में रुचि नहीं ली है । वस्तुतः पन एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
इनमें से किसी भी राज्य में अब है इस कार्यक्रम को मौर मागे 
तक हथकरघा विस की योजना को बढ़ाने की मावश्यकता है ताकि 
कार्यान्वित ही नहीं किया गया है । महकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत 
हमें यह जानकारी दी गयी है कि 60 प्रतिशत सक्रिय बुनकरों 
इन राज्यों की अधिकांश समिति को लाया जा सके तथा जहां 
या तो कमज़ोर हैं या निष्क्रिय । सम्भव हो इससे अधिक के 
प्रसम में 30 मवम्बर, 1977 को सक्ष्य को प्राप्त किया जा सके । 
विद्यमान 1, 531 बुनकर समितियो 
में से लगभग 845 समितियां 
निष्क्रिय पी । नागालैण में 15 
ममितियों में से केवल 3 समितियां 
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को मंजूर की जाने वाली ऋण 
मीमाओं के उचित उपयोग के रूप 
में माना जाना चाहिए । जिन 
प्राथमिक बुनकर ममिनियों ने निर्यात 
प्रासर प्राप्त किये हैं उनकी ओर से 
रिजर्व बैंक उच्चतर सीमाएं मंजूर 
करने पर विचार करे, यदि संबंधित 
कपड़े की किस्मों के उत्पादन की 
अर्थव्यवस्था का अध्ययन करने के 
बाद समितियों के निर्यात प्रारों 
को पूरा करने के लिए ऋण की 
अधिक मात्रा मावश्यक पायी जाये 
( पैरा 5. 30 ) । 


सक्रिय भी । त्रिपुरा में स्थित 72 
ममितियों में से 43 ममितिया 
निष्विाय श्रीं । मणिपुर और 
मिजोरम में स्थित क्रमशः 382 
और 9 समितियों में से क्रमशः 
170 और 6 ममितियां निष्क्रिय 
थीं । इन राज्यों में महकारी बोत 
के अन्तर्गत आने वाले स्थकरषों 
का अनुपात बहुत कम था और 
वह नागालैण्ड में स्थित 0 . 2 
प्रतिशत से लेकर मणिपुर में स्थित 
6 . 5 प्रतिशत तक अलग- अलग 
राज्यों में भिन्न- भिन्न पा । राज्य 
सरकारों को चाहिए कि वे इन 
ममितियों का सक्षम माधार पर 
पुनर्गठन पुनर्निर्माण करने के लिए 
शीघ्र कदम उटापें । बैंकों को 
अपनी विकासात्मक तथा प्रवर्तक 
की भूमिका को भी व्यापक बनाना 
चाहिए और अपने क्षेत्र में बुनकर 
समितियों के विकास में महायता 
पहुंचानी चाहिए । इस कार्यक्रम 
के कार्यान्वयन पर प्राथमिकता के 
पाषार पर विशेष बल दिया जामा 
चाहिए और इस सम्बन्ध में भारत 
सरकार की ओर से भी अविलम्ब 
कार्रवाई की जानी चाहिए (पैरा 

5 . 28 ) । 
39. समितियों को चाहिए कि वे अपने स्वीकृत । रिजर्व बैंक द्वारा 

लिए निर्धारित जनता किस्मों के प्रावश्यक हिदायतें भेज दी 
कपड़े के उत्पादन के लक्ष्यों की जायेगी । 
पूर्ति के लिए गम्भीर प्रयास करें । 
बैंकों द्वारा इस प्रयोजन के लिए 
मंजूर की जाने वाली कार्यकारी 
पूजीगत सहायता रिजर्व बैंक से 
प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है परा 
5 . 29 ) । 


41. करषों की बरीव /नवीकरण और स्वीकृत । इस मिफारिश को 

आधुनिकीकरण जैसे प्रयोजनों के नियान्वित करने के लिये 
लिए काफी अधिक उपदान सहित वर्तमान केन्द्र और राज्य 
मध्यावधि ऋण अपेक्षित होते है । योजना के अतिरिक्त नई 
क्योंकि हपकरघा बुनकरों की योजनायें भी बनाई जायेंगी । 
चुकौती की क्षमता काफी सीमित ऐसे कार्यों के लिये सहकारी 
होती है । हमारा यह विचार है बैंकों से मध्यम कालिक 
कि इन प्रयोजनों के लिए सुन तथा दीर्ष कालिक सहाय 
करों की जिम्मेवारी है । अतः तार्थ उबार शप्तौ पर ऐसी 
हम यह सिफारिश करते हैं कि संभावनाओं का पता लगाया 
राज्य सरकारें करषों की परीक्ष , जाना चाहिये । 
नवीकरण और आधुनिकीकरण में 
बुनकरों/ समितियों की सहायता 
करने के लिए अपने वार्षिक 
बजटों में पर्याप्त प्रावधान करें । 
भारत सरकार को भी इस 
कार्यक्रम में राज्य सरकारों की 
महायता करनी चाहिए ( पैरा 
5 . 31 ) । 


42. कभी कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न स्वीकृत । राज्य मरकारों/संघ 

हो सकती हैं कि प्रछा कार्य शामित क्षेत्रों से प्रार्थना 
करने वाली समितियों के क्षेत्र की जायेगी कि घे नई 
में नयी समितियां पंजीकृत की समितियों के गठन /निष्क्रिय 
जाएं और ऐमी नयी ममितियों ममितियों मो पुनः सक्रिय 
का वित्तपोषण करने में बैंक करने के लिये केन्द्रीय सह 
उदामीन रहें । यवि नयी समि कारी बैंकों का महयोग 
तियों के संगठन में मध्यवर्सी प्राप्त करें । 
महकारी बैंक को भी संबर 
किया जाए तो ऐसी स्थितियों 
को अवश्य टाला जा सकेगा 
( पारा 6 . 2) । 
हमारे विचार में यदि राज्य स्वीकृत । राज्य सरकारों/ संघ 
स्तरीय ममिनियों में कुछ गैर शासित क्षेत्रों से प्रार्थना की 
मरकारी लोगों को भी रख जायेगी कि इस विषय में 
लिया जाये तो समितियों को उचित कार्ययाही करे । 
उनके कार्य संबंधी बहुत से 
मामलों में सहायता मिल सकती 
है । हम इस प्रकार के कदम 
का स्वागत करेंगे । साथ ही 
राज्य सरकारों पर इस बात 


. 4.0, शिखर बुनकर समितियों को ऋण स्वीकृत । जहां तक इन शिखर 

सीमाएं मंजूर करते समय रिपर्ष समितियों की निर्यात ऋण 
बैंक निर्यात विपणन ऋण की आवश्यकतामों का भारतीय 
मावश्यकताओं को भी हिसाब में ले रिजर्व मैक सभी सम्बन्धितों 
लें । जिन वस्तुओं का निर्याप्त किया को उचित हिदायते भेजेगा 
गया है, परन्तु जिनका मूल्य खरीदार जहां तक प्राथमिक बुनकर 
द्वारा तीन महीनों तक की अवधि समितियों का सम्बन्ध है इन 
में प्रदा नहीं किया गया है, उसे समितियों की उपलब्ध सामान्य 
समितियों द्वारा वैको से लिये गये ऋण सीमानों के साथ - साथ 
उधारो के सम्बन्ध में रक्षा राशि निर्यात ऋणों की भावश्यकताभों 
के रूप में मानने की अनुमति दी के लिये मिर्धारित करने 
जाए । निर्यात के लिए विशेष रेतु 30 नवम्बर , 1978 
किस्म के कपड़े के उत्पादन में तक प्रध्ययन कर लिया 
अपनी प्रोर से या ममितियों के जायेगा । 
माध्यम से समितियों द्वारा किए 
जाने वाले निवेशों को समितियों 


43. 


भाग I - - 
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की जिम्मेवारी छोड़ दी जाए 
फि गैर सरकारी लोगों को इन 
ममितियों में किस तरह और 
किस सीमा तक लिया जाए 
पैग 6 . 3 । 


46 . 


47. 


44. महकारी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रो स्वीकृत । गज्य सरकारों/संघ 

में विभक हथकरघा क्षेत्र पर शासित क्षेत्रों से प्रार्थना 
दुहरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए । की जायेगी कि इस विषय 
हृयकरघा विकास कार्यक्रमो के में उचित कार्यवाही करें । 
निर्धारण और कार्यान्वयन के भारतीय रिजर्व बैंक उन 
लिए उनरमायी विभाग अर्थात् हथकरघा उद्योग निदेशक को 
हथकरघा निदेशालय के अधीन भी स्पष्टीकरण भेजे जिनको 
हथकरघा महकारी, मस्थाओं का उनकी गज्य सरकारों/ संघ 
प्रभार होना चाहिए । बनकर शासित क्षेत्रो ने सहकारी 
समितियों के पंजीकरण की । ममितियो का पदेन रजिर 
जिम्मेदारी भी इसी विभाग पर स्ट्रार अतिरिक्त रजिस्ट्रार 
होनी चाहिए । साथ ही समितियों घोषित किया है । हथकरघा 
की ऋण संबंधी आवश्यकताओं उद्योग निदेशक अपने हप 
को नियोजित करने का अधि करघा बुनकर सहकारी 
कार इस विभाग को होना ममितियों के ऋण सीमा 
चाहिए जैसे कि तमिलनाडु आवेदन पत्र सहकारी समि 
में विग्रमान है । बैंकों के ऋण तियों के राज्य रजिस्ट्रारो 
सीमा संबंधी प्रावेदनपत्र भी को सूचित करते हुए सीधे 
इसी विभाग द्वारा रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को 
को प्रेषित किये जाने चाहिए । भेज मकने है । 
पैरा 6 . 6 । 


नियों को राज्य सरकारों द्वारा 
विसीय महायता प्रदान की 
आये पंग6. 9 
हम यह सुझाव देते हैं कि ऐसे स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 
क्षेत्रों में , जहां बुनकर ममितियों इस सम्बन्ध में उचित 
की अधिकता है, संबंधित मध्य - हिवायतें भेज देगा । 
यी सहकारी बैंकों को चाहिए 
कि अपने उपनियमों में संशोधन 
करके भी इन समितियों को 
प्रतिनिधित्व प्रदान करें । राज्य 
महकारी बैंकों के निदेशक 
मंडलों में शीर्षस्थ क्षेत्रीम मुनफर 
समितियों का प्रतिनिधित्व होना 
चाहिए पैरा 6 . 10 
हम यह सिफारिश करते हैं स्वीकृत । केन्द्रीय सरकार , राज्य 
कि चुकि राज्य स्तरीय समितियां सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के 
अपने राज्यों की परिस्थितियों परामर्श के विशेष राज्य में 
को अच्छी तरह जानती हैं सक्षम समिति बनाने के 
इसलिए वे एक समिति की लिये उचित निर्देश जारी 
कार्यक्षमता के मानदण निर्धारित करेगी । 
करें । यदि उक्त कार्य नहीं 
किया जाता तो केन्द्रीय मौर 
राज्य सरकारों द्वारा दी जाने 
वाली विभिन्न मुविधाओं के 
दुसप्रयोग की संभावना उत्पन्न 
हो सकती है । सामान्य मानवण्ड 
के अनुसार एक बुनकर समिति 
के पास वर्ष भर सक्रिय रूप 
से कार्य करने वामे 100 कर 
होने चाहिए और कम से कम 
3 . 50 लाख रुपये की कुल 
वार्षिक विक्री होनी चाहिए । 
पैरा 7 . 3 । 
महकारी हथकरघा क्षेत्र को स्वीकृत । उत्पाद विकास , बिप 
जबर्दस्त विपणन नीति अपना णन प्रासूचना और हथ 
कर मंगठित क्षेत्र के माथ करषा कपड़े की प्रांतरिक 
प्रतिस्पर्धा करनी होगी । इम और बाहरी विक्रय के 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सुनकर मंवर्धन के अध्ययन को 
महकारी संस्थाओं को उत्पादन केन्द्रीय योजनाओं मे उच्च 
की नई विधियों को अपनाना वरीयता दी जायेगी । इम 
होगा जिसमें यह निश्चय हो विषय में राज्य स्तर के 
मके कि उनके माग उत्पादित संगठनों को आवश्यक वित्तीय 
मामग्री मध्य वर्ग और निम्न महायमा भी दी जायेगी । 
वर्ग की पहुंच के भीतर हो 
क्योकि हथकरघा उत्पादन के 
प्रयोगकर्ता मड़ी संख्या में इमी 
वर्ग के लोग होते हैं । उक्त 
वो बातो के संबंध में भारत 
मरफार का घम्स उद्योग विभाग 
हथकरघा क्षेत्र की मामान्य 
रूप में और बुनकर महकारी 
संस्थाओं को विशेष रूप से 
महायता दे मकता है । पैर। 
* 7 , 4 । 


48. 


45. कई बुनकर समितियों के पास स्वीकृत । राज्य स्तर के संग 

स्टाको का संचयन हो रहा है ठन को शिखर स्तर पर 
जिमका कारण बाजार के भावो तकनीकी स्टाफ , की व्यवस्था 
में गिरावट नहीं , बल्कि ममि के लिये राष्ट्रीय सहकारी 
नियों द्वारा तैयार किया गया विकास निगम की योजना 
कपडा मा है जो जली और का पूर्ण रूप से लाभ 
प्रामानी में बिक नहीं माना । उठाना चाहिये । 
इस संदर्भ में ममितियों की 
सहायता के लिए भारत सरकार 
ने 1956 में प्रत्येक उप पंजी 
यक के क्षेत्र में डिजाइनगे की 
नियुक्ति करने का सुझाव दिया 
था । हमने देखा है कि तमिल 
नाजु राज्य हथकरघा सुनकर 
ममिति ने तकनीकी प्रशिक्षण 
प्राप्त कर्मचारी नियुक्त किये 
हैं जो प्राथमिक बुनकर ममितियो 
को उत्पादन कार्य मे नयी 
नकनीकों का प्रयोग करने में 
महायता देगें । इसलिए हमारा 
मुझाव है कि भभी शीर्षस्थ बुन 
कर गमितियां प्रार्थामक बनकर 
समिनियो की महायता के लिए 
लकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर्म 
चारी नियुक्त करें । तकनीकी 
बाप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की 
नियुक्ति के लिए शीर्षस्थ ममि 
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हथकरषा और बिजली बालित इस सुमाव पर विचार किया 
करपा योगो के लिए नियुक्त जा रहा है । 
वस्त्र संबंधी मुख्य कार्यकारी 
दल के उप दल की 19 जनवरी 
1978 को बम्बई में हुई एक 
बैठक में यह विचार प्रकट किया 
गया कि यदि भारत सरकार 
द्वारा सहकारी कताई मिलों को 
रूई की गांठे आवंटित करने 
में कुछ अधिमान्यता दी जाये 
तो बुनकर सहकारी संस्थानो 
को सूत की मापूर्ति अच्छी 
तरह हो सकेगी : क्योंकि फताई 
मिलों से अपेक्षा की जाती है 
कि वे बुनकर सहकारी संस्थानों 
को सूत की भापूर्ति प्राथमिकता 
के आधार पर करें । इस विषय 
में हमारा मुभाव है कि भारत 
सरकार उपर्युक्त सुमाव की 
म्यपहार्यता पर विचार करे । 
परा 7 . 5 । 


...... . _. _ _ 
मुनकर समितियों को इस 
उद्देश्य से ऐसी सुविधायें उपलब्ध 
कराने की व्यवहार्यता पर विचार 
कर सकता है कि हथकरघा 
सुनकर हयमरमा बुनकर समितिया 
महकारी कताई मिलों मे शेयर 
प्राप्त कर सकें , बशर्ते कि 
राज्य सरकारें हथकरषा बुनकरों 
के मामले में दिये गये सुझाव 
के अनुसार समितियों को उपवान 
देने के लिए सहमत हो जायें 
पैरा 7 . 7 । 


50. 


61. हमारी सिफारिश है कि रिजर्व सिमान्स रूप में स्वीकृत । इस 

बैक हथकरषा बुनकरों हथकरघा सिफारिश को त्रियान्वित करने 
घुनकर समितियो के लिए मह में पाने वाली वित्तीय पौर 
कारी कताई मिलों की भोर अन्य कटिनाइयों की भारत 
मे एकः ऋण व्यवस्था शुरू , मरकार और भारतीय रिजर्व 
करने पर विचार करे जैसा बैंक द्वारा और जांच की 
कि सहकारी चीनी मिलों के जायेगी । जहां तक सहकारी 
मंबंध में किया गया है । यह कताई मिलों को उनकी कार्य 
ऋण उनकी कार्यकारी पूंजी की शील पंजी पर ऋण इम 
पावश्यकलाप्रो की पूर्ति के लिए दाद की मंजूरी का सम्बन्ध 
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है , भारत सरकार, राज्य 
की धारा 1/ 4/ग, के अन्तर्गत सरकारों केन्द्र शासित क्षेत्रों 
सूत के बंधक / दृष्टिबंधक के से परामर्शकरके उन योजनामों 
आधार पर दिया जाए । भारत की रूपात्मकता सैयार करेगी । 
सरकार भी मिलों को उपदान भारतीय रिजर्व बैंक इस 
देने के संबंध में विचार कर मम्बन्ध में यथा समय उचित 
सकती है जिससे कि ऋण कार्यवाही करेगा । 
पर ग्यास प्रदा फरमे का बोस 
हल्का हो सके । परा 7. 10 । 


प्रध्ययन दल के अनुरोध पर कताई मिलों के शेयर खरीदमे 
रिजर्व बैंक द्वारा वेश में 13 हेतु बुनकरो को ऋण ने 
जिलो की 65 बुनकर समितियों के लिये भारतीय रिजर्व 
के 640 सदस्यो के संदर्भ में बैंक , हथकरघा विकास 
जो गहन अध्ययन किया गया प्रायुक्त पौर राष्ट्रीय सह 
उससे यह विदित हा कि कारी विकास निगम के 
प्रोसत बुमकर सहकारी कताई परामर्श से , एक उपयुक्त 
मिलों के शेयर प्राप्त करने में योजना तैयार करेगा । 
प्रायः सपि नही रखता और 
जो गेयर प्राप्त करने के इच्छुक 
है उनके पास उपभोक्ता किस्म 
की सहकारी कताई मिलों के 
शेयर प्राप्त करने के लिए सह 
कारी माध्यम से रिजर्व बैंक 
द्वारा दिये गये किमी भी मध्य 
वधि ऋण की किश्तो को चुकाने 
की पर्याप्त क्षमता महीं है । 
फिर भी उन बुनकरों को गिनकी 
गुनाई को छोड़फर अन्य स्त्रोतों 
मे मतिरिक प्राय होती है ऐसे 
ऋण चयनात्मक रूप से और 
शेयरो के मूल्य के कम से कम 
331 प्रतिशन में 50 प्रतिशत 
की मीमा तक के सरफार 
द्वारा दिये जाने वाले पर्याप्त 
उपवान के प्राधार पर ऋण 
वियं जा सकते हैं । ममिसियों 
बाण ऋण को राशि मुनकरो 
को दिये जाने वाले वमन में 
में उचिम रूप से काटी जा 
मकी है । हमागे सिफारिश 
के अनुसार रिजर्व बैंक हथकरघा 


52. हम यह सिफारिश करते है कि स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 

रिजर्व बैंक बुनाई पूर्व पोर राज्य सरकारो/केन्द्र शासित 
बमाई के बाद अभिसंस्करण मेषों और सहकारी बैंकों को 
कार्यों के लिए लगाये गये उपयुक्त हिवाय जारी करेगा । 
यूनटों को चलाने के लिए 
सुनकर समितियों की ओर से 
रियायती दरों पर पुनर्वित्त 
महायता प्रदान करे । पर यह 
महायता उस स्थिति में दी 
जाये जब उक्त यूनिट मधु 
उद्योगों के लिए मिश्चित कसौटी 
पर खरे उतरें । यदि वे सषु 
उद्योगों की कसौटी पर सरे 
नहीं उतरने तो उनको रिजर्व 
बैंक द्वारा दी गाने बानी 
पुनर्वित सुविधामो के लिए 
उपभोक्ता किस्म की महकारी 
कताई मिमी के समान ही 
ममझा जाए । पैरा 7 . 12 । । 
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53 . 


The terms of the roforonce of the Study Group were as 
follows: 
(a ) To review generally the working of the scheme for 

financing of handloom wcayors through Co -operative 
Societies /Banks out of refinance from the Reserve Bank 
of India and to suggest modifications and improvements 
in the working of thọ scheme, if required , 


हमारा सुझाव है कि रिजर्व बैंक स्वीकृत । भारतीय रिजर्व बैंक 
मध्ययी महकारी बैंको को राज्य सरकारों केन्द्र शासित 
बनकर ममितियो का विसपोषण क्षेत्रो और महकारी बैंकों को 
करने की अनुमति के साकि . उपयुक्त हिदायतें जारी करेगा । 
ये समितियां अपने सदस्यों 
को रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 
उचित मधिकतम सीमा और 
मानवण्ढों के भीतर उपभोग 
ऋण प्रवान कर मकें । बुनकर 
समितियों को बैंको द्वारा प्रदान 
किये जाने वाले ऐसे अग्रिमों 
को बैंकों की स्वाधिस निधियो 
पर वैध प्रभार के रूप में 
HTTI EIT 14 7 . 14 
- -- - - - -- - - - - . 

एम० ए० रंगास्वामी, विशेष सचिव 


(b ) To study the specific role played by hc Central Coope 

rative Banks and State Co - operative Banks in arriving 
at the quantum of credit required for financing of 
handloon weavers and to indicate a more effective role 
for the banks for the purpose so that the credit estimates 
and the credi limit Applications are realistic , 


- -- - - - 


- - 


- 


- 


- 


(c ) In the light of the above, to assess thecredit requirements 

of handloom weavers co -operative societies including 
the Apex Societies during the next two or three years 
and to give a broad indication of the inagnitude of 
fincnaial requirements and in it is connection make 
suitable recommendations in regard to strengthening of 
the primary weavers societies / Apex Societies etc . and 
also of the co -operative financing panks. 


MINISTRY OF INDUSTRY 


(Department of Industrial Development) 


RESOLUTION 
New Delhi, the 20th Feb ., 1979 


Sub : - Study Group to review the working of the Reserve Bank , 

of India Scheme for Handloom Finance . 


(d ) To study the present position in regard to arrangements 

for co -ordination at the State level and district/regional 
level in regard in handloom financing between the 
Cooperativo Dopartment, Industries Department/Di 
rectorate of Handlooms and Co -operative Banks and 
to point outthe existing inadequacies, if any, and make 

suitable recommendations for remedying them . 
(e ) To consider any other problem which is relevant to 

thc above terms of reference and make recommenda 
tions, 


The report submitted by the Study Group contained 53 
recommendations relating to various aspects of schemc of 
handloom finance . Those recommendations were scrutinized in 
depth by an Inter -Ministerial Committee headed by Shri Mani 
Narayanswami, Development Commissioner for Handlooms, 
Tho decisions arrived at on cach of tho recommendations as a 
result of such consideration are indicated in Anrexure . 


No. 6 (9 )/ 78 /Coop. — The Government of India sct up on 
the 28th October, 1977 by their resolution No. 6 /7 / 77 -Coor , a 
Study Group under the Chairmanship of Dr. M . V . Hate, to study 
in depth the working of Reserve Bank of India Scheme for 
Handloom Finance and to make suitable recommendations 
for proper working of the Scheme. The composition of the 
Study Group was as follows : 
1. Dr. M .V . Hate , Chief Officer , Agricultural Credit Deptt., 

Reserve Bank of India , Bombay. 
2 . Shri B . C . Patanik , Dy. Secretary , Banking Wing , Deptt . 

of Economic Affairs, Govt. of India , Ministry of Finance, 

New Delhi. 
3 . Shri M .M . Batra , Director of Textiles , National Cooperative 

Development Corporation , New Delhi, 
4 . Shri P . Shankar, Director of Handlooms & Textiles ,Govern 

ment of Tamil Nadu , Madras. 
5. Shri S . N . Shukla , Director of Handlooms, Goveroment 

of Uttar Pradesh , Kanpur. 
6 . Shri M . P . Pinto , Director of Handlooms & Textiles , Go 

vernment of Maharashtra , Nagpur . 
7 . Shri B . B . Mohanty , Director of Handlooms & Textiles , 

Government of Orissa , Bhubaneswar. 
8 . Registrar of Cooperative Societies, Government of Bibar 

Patna. 
9 . Managing Director of State Cooperative Bank, Karnataka. 
10 . Managing Director of State Cooperative Bank , Andhra 

Pradesh . 
11. Shri L . V . Sabtharishi, Deputy Development Commissio 

ner for Hindlooms Moinbor - Socretary 


The recommendations of the Study Group as accepted by 
Government of India are required to be implemented by various 
agencies in charge of Handloom Industry and those responsible 
for development and providing institutional finarce for the 
Industry . 


ORDER 


Ordered that the Resolution be published in the Gazette 
of India . 


Ordered also that a copy of this Resolution be communicated 
to Private and Military Secretaries to the President, Primo 
Minister s Office , All Ministries of the Government of India , 
All State Governments /Union Territories Administrations, Tho 
Planning Commission , the Controller are Auditor General of 
India , State Director of Hardlocms/Industries . Registrar of 
Cooperative Societies, State Apex Cooperative Banks, District 
Central Cooperative Banks, All Nationalised Banks, National 
Cooperative Development Corporation . 
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ANNEXURE 
Statement showing the decisions takon on the recommenda 
tions of the working of the Reserve Bank of India Scheme for 
Handloom Finance . 


- - 


- 


- 


- 


- 


si. 
No . 


Recommendation 


Decisions 


- - - 


- 


- 


-- - - 


- 


2 


Department of the Stato Go 
vernments should draw up a 
time bound programme for 
the rehabilitation of weavers 
societies and also their reor 
ganisation where necessary so 
that at the end of the Sixth 
Plan period there will be only 
viable societies which are cap 
able of absorbing the refinance 
facilities provided by the Re 
serve Bank under the Scheme 
for Handloom Finance, The 
State Governments may avail 
themselves of the central sche 
mos for share capital assistance 
for revitalisation /reorganisa 
tion of weavers societies with 
a view to increasing the co 
operative coverage of hand 
looms and handloom wcayers . 
( Para 3. 7 ) 


1. There is conspiouous imba - The State Goviments / 

lance in the impact of the Union Territories Ad 
Scheme of Handloom Finance ministrations have been 
in different states . The rea - requested in the Confe 
sons for the poor porgress of rence of Handloom 
the scheme in any states Ministers presided over 
are mainly relatable to the by Union Minister of 
weak structure of the Industry held on 8th 
weavors co -operative arising June, 1978 to draw up a 
from factors such as lack of timc bound programmo 
co -ordination between Indus for rehabilitation of 
tries Department and the Co - Weavers societies and 
operation Department, the also their reorganisation 
absonce of serious efforts to during the 6th Plan per 
revive the weak or dormant iod and try to achieve not 
societies and the lack of only the target of 6 % 
sufficierit promotional intorest cooperative coverago bu . 
taken by the financing banks. also higher levels of 
The structure of the wçavers coverage wherever pos 
co -operatives at primary and sible. The State Go 
also apex levels in many vernments amy also avail 
states is characterised by dor- themselves of the provi 
mant and weak societies and ded under the Central 
is not capable of absorbing Plan Scheme for revitali 
the refinance facilities provided sation of weavers socle 
by the Reserve Bank under the ties and for the forma 
scheme. Many of the so - tion of new societies . 
çiçties still do not conform to 
the pattern of working recoy 
nised by the Reserve Bank . 
They are not organised on 
production -cum -sale pattern . 
As on 30 June , 1976 tho num 
ber of dormant societies in 
16 States /Union Territories 
wasmore than of the total 
number of societies and in 
statcs like Bihar , Himachal 
Pradesh , Karnatakil , Punjab , 
Rajasthan , Tripura and Uttar 
Pradesh the number of dor 
mant socictics was between 45 
per centand 94 per cent of the 
total number of societies . 
Further, in states like Hima 
chal Pradesh , Rajasthan and 
Tripura the membership of 
dormant societies was morc 
than that of active societies 
and in states like Karnataka , 

.issa , Uttar Pradesh and 
Wes , Bengal the memborship 
of dormant societies was very 
lyrge . Wc, therefore , recom 
mend that the Co -operation 
and Industries /Handlooms 


2 . There is a centralsector schemc State Governments inay 

under which assistance is gra - draw up a scheme for 
nted to weak central coopc writing off the bad debts 
rative banks to write off the and losses of the weak 
bad debts of the members of handloom weavers co 
primary agricultural credit operative societies in 
societies. A similar scheme order to make them cli 
may be formulated for weak gible for finance from 
weavers societies also to ona - thc Banks. 
ble them to write off their bad The Central Govern 
debts under certain circums ment will consider for 
tances and thus become eli. mulating a scheme of 
gible for finance from the managerial assistance to 
banks. Provision may also be these societies on receipt 
made for managerial assis - of ther proposals from 
tance to these societies . ( Para the State Governments , 
3 . 8 ), 


3 . The Staff available for super- Accepted , State Govern 

vision over weavers societies , nents are being reques 
by and large, is quite inade ted to take appropriate 
quatc. The norms for super action on these lincs . 
vision over these societies Thc pattern and scale of 
have been laid down by Go staff to be appointed 
vernment of India in 1956 . would however depend 
These norms provided that upon actual needs in 
for cvery 10 societies there each State . 
should be one suprevisor and 
for every 3 supervisors there 
should be one inspector to 
superviso their work . We re 
commend that the State Go 
vernments should appoint 
adequate staff for close sup 
ervision over the weavers so 
cieties . The stafl" must be 
attached to the Department 
which is responsible for for 
mulating and implementing 
the programmes for hand 
loom development. They 
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must work in close coordina 
tion with the supervisors / ins 
pectors of the banks finan 
cing the weavers societies . 
(Para 3, 9 ). 


4 . Under the Sixth Plan it is en - As at decision on Recen 

visaged that the cooperative mendation No. 1 . 
coverage of handloomsmust 
be raised to 60 per cent of 
the total number of hand 
looms in the country . The 
credit support for this pro 
graminc cannot be achieved 
unless tho coverage is in res 
poct of active looms. We, 
therefore , strongly recon 
mend that the state govern 
ments should make efforts to 
bring more number of active 
looms within the coopera 
tive fold . ( Para 3 . 10 ). 


5 . Many of the banks in states (i) While the Vaikunth 

like Rajasthan, Uttar Pra Mehta National Ins 
desh , Bihar, West Bengal, titute of Cooperative 
Punjab , Haryana and Assam Management will or 
have yet to start getting lised ganisc programmes for 
to providing finance to wea inarketing and manage 
vers societies and handling ment. (ii) The Reserve 
the scheme for Handloom Bank of India will or 
Finance. We recommend gantse Training Courses 
that state cooporativo banks for higher level oficers 
and the cooperative depart of the State Govern 
ment maust pay special atten - monts and the Chief Ex 
tion to familiarising the cutives of Coopera 
central banks with the Sche tive Banks on the Rese 
me for Handloom Finance . rve Bank of India Sche 
The banks should be in a me of financing of hand 
position to suitably guide, loom weavers coope 
advise and instruct the wea rative societies in the 
ver s and the societies about college of Agricultural 
the procedure, disciplines to Banking at Pune. (iii ) 
be observed etc . in the im The Department of Civil 
plementation of the schome Supplies and Coopera 
We further suggest that the tion may also arrange in 
Reserve Bank /Stato Govern consultation with the 
ments may organise suitable National Council for Co 
training courses for the offi - operative Training, tra 
cers of the concerned depart ining for intermediate 
ments of the Stato Gover and junior level func 
ments and cooperative banks tionarise of the Co 
on the financing of wça operative Banks in rcgio 
vers cooperatives under the nal cooperative train 
scheme. (Para 3 . 11 ) 

ing colleges and junior 
training centres . 


ties. This passive attitude of Registrar of Coopera 
the banks to the problems of tive Societies in this 
the weavers societies is , in regard . Motivation cam 
our view , unjustified . Hand paigns will be organised 
loom industry in a priority by the Development 
sector. The new industrial Commissioner for Hand 
policy of the Government of looms in coordination 
India laid before Parliament with Reserve Bank of 
on 23 Docember , 1977 by India all over the coun 
the Minister of Industry has try for the greater in 
emphasized the need for volvement of the Coo 
assistance to this industry on perative Banks in the 
u priority basis. Wo, there financing of the hand 
fore recommend that the loom sector to a subs 
state cooperative banks statial extent in the co 
should in their own intorcst ming years . 
and in the context of national 
policy , involve themselves 
to a substantial extent in the 
financing of apex weavers 
societies. They should treat 
the funds provided by the 
Reserve Bank as supplemen 
tary only . The central coope 
rativo banks may also step 
up their advances to the cli 
gible weavors societies as they 
Aro assured of full refinance 
from the Reserve Bank . 

(Para 3 . 13 ) . 
7. There have been inordinate Accepted . State Govern 

delays in the settloment of ment will be informed 
interest subsidy claims of the accordingly . 
banks and the rebato claims 
of the weavers societies by 
the State Government. We, 
thorofore , recommend that 
the State Governments should 
mako adequato budgetary 
provisions for the annual 
plan schemes which must be 
reasonably sufficient to meet 
the interest subsidy and re 
bate claims on the govern 
monts and the amounts must 
be paid within say , 3 months 
of the date of the claims. 
Higher provisions for inte 
rest subsidy will have to be 
provided in the annual state 
plans in the coming years in 
view of the flow of larger 

volume of credit. (Para 3 . 14 ). 
8. In some cases there has also Accepted . The State Go 

been delay on the part of the vernments will be rc 
State governments /Central quested to execute a 
Government in the case single continuing guaran 
of Union Territories in exc tee for a period of three 
cuting the gurantoo deeds for years . 
the credit limits sanctioned 
by tho Reserve Bank under 
section 17 (2) (bb ) road with 
section 17(4 ) (c ) of the Reser 
vo Bank of India , Act. 1934 


6 . Some of the central banks are Reserve Bank of India will 

not taking due interest in the issue a circular to the 
financing of weavers socie - Co -operative Banks and 
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for financing of weavers so 
cieties. We, therefore , recom 
mend that the governments 
should executo a single con 
tinuing gurantçe for a period 
of 3 years at a time for 
the advances proposed to be 
availaed of by the state Co 
operative banks from thọ 
Reserve Bank for the floan 
cing of weavers societies as 
well as for financing of the 
22 broad groups of cottage 
and small scale industries 
for which also refinance is 
available from the Bank . 
(Para 3 . 15 ). 


- - - - - 
Increased in absolute terms, 
the proportion of such ad 
vances to the total ad 
vances made by the banks has 
been more or less static during 
the last three years. This is 
not at all a satisfactory posi 
tion . We recommend that 
the state and central cooper - 
ative banks should give high 
priority to the financing of 
weavers societies . They should 
involve themselves in an in 
croasing measure in the finan 
cing of these societies as in 
the case of financing of small 
farmers . (Para 4 . 2 ) 


and regular meetings of 
the State Level Coordi 
nation Committee al 
ready functioning in the 
Stutes in terms of the 
circular No . 15015 / 1/ 76 / 
Coop . dated 20 - 11 - 1976 
of Developinent Com 
missioner for Handlooms 
will seek to achieve these 
objectives. 


9 . The control cooperative banks Accepted . CentralGovern 

can make advances in an in - ment will formulate a 
creasing measure only to scheme for giving finan 
weavers societies which are cial assistance to the 
viable units and having their cooperative societies for 
own paid staff . Societies not appointment of staff . 
having paid secretaries are The State Governments 
common in many parts of will also be requested to 
the country . Unless the so consider granting the 
cieties havo their own paid societies some mana 
secretaries , it will not be possi- gerial subsidy for the 
ble for them to expand and purpose from their own 
manage their business Annual Plan provisions . 
effectively . We suggest that 
Government of India may 
formulate a scheme for giving 
financial assistance to the 
societies for appointment of 
staff . The State Governments 
may avail themselves of such 
assistance from Central Go 
vernment and in turn assist 
the societies in the appoint 
ment of staff . The state go . 
vernments may also consider 
granting the societies some 
managerial subsidies for the 
purpose from their own annual 
plan provisions . 
( Para 3 . 17) 


12. The reorganisation of existing Accepted . Suitable instru 

societies on a viable basis and ctions will be issued by 
the organisation and promo Roscrve Bank of India 
tion of now viable societies and State Governments 
are the responsibility of the to the Cooperative 
concernod departments of the Banks. 
State Governments. In these 
programmes of the State 
Governments the state and 
Central Cooperative Banks have 
a vital role to play and govern 
ments will have to heavily 
relay on their assistance . It 
will, thereforo , be necessary 
for the banks to widen their 
developmental and promo 
tional role and actively assist 
the State Governments in their 
dovolopmontal Programmos . 
(Para 4 . 3 ) 


10 . Wo recommend further that Reserve Bank of India 

the societies must advance will write to Director 
yarn to the weavers to the of Industries/ Handlooms, 
cxtent required for the ccono Registrar of Cooperative 
mic working of the warp Societies who will in 
against one or two suretics tum issue necessary 
only . They should also make instructions to the Hand 
advance payment of wages to loom Weavers Primary 
the weavers at least to the Cooperative Societies in 
extent of 25 per cent of the this regard . 
value of the total number of 
knots of yarn issued to them , 
( Para 3 . 18 ) 


13 . The working Group on Reserve Bank of India 

ladustrial Financing through and State Governments 
Cooperative Banks had re- will issue instructions 
commended (1968 ) the setting to the State Cooperative 
up of a separate industrial Banks in addition to the 
section by every stato co instructions already 
operative bank and the bigger issued earlier by them . 
among the central cooperative 
banks. This section is to be 
guldod on policy and allied 
matters by technical groups 
set up for the purpose . But 
many banks have not imple 
mented these recommendation 
on the group that since their 
business with the industrial 
Cooperative is not much , 
the setting up of an industrial 
section and technical group 
may not be a remunerative 
proposition . We suggest 
that the banks must take a 
long term view of the matter 
as they can expect adequate 
business with the industrial 
societies when once the exist 
ing socioties are reorganised 


11 . Though the advances made by Accepted . Motivation cam 

the banks to the weavers paigns as proposed at 
societics for their production Recommendation No. 6 
and marketing purposes have (Para 3 . 13 ) and frequent 
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than stipulated by Re 
serve Bank of India 
for the handloom sector 
and take appropriate 
corrective action in the 
matter under intimation 
to Development Com 
missioner for Handlooms, 


Even if they do not seek refin - 
ancing facilities from the 
Reserve Bank they should 
charge only the same rate at 
which they can get refinance 
from the Bank if they so 
desire and claim subsidy from 
the government. We suggest 
that all the banks should 
follow this procedure and if 
any bank charges a higher 
rate of interest from the so 
cities, the concerned depart 
ment of the state governments 
should take appropriate action 
in the matter . 
(para 4 . 10 ), 


on a viable basis and new 
viable societies are also set up . 

(para 4 . 4 ). 
14 . The state and central cooper - Reserve Bank of India 

ative banks will have to on and State Goveraments 
large their financial and will send suitable instru 
developmental roles in support ctions to the District 
of the Government of India s Central Cooperative 
programmes to raise the Co- Banks. 
operative coverage of hand 
loo in to 60 per cent during 
the next five yeory. In this 
context we suggest that every 
central coopcrative bank in 
whose area of operations 
there are 5000 ormorc looms, 
active, und dormant, must 
create a separate cell in the 
bank exclusively to attend to 
the work of developing and 
financing weavers coopera 
tives . This cell must take the 
initlative in bringing more 
number of looms, within the 
cooperative fold , in explaining 
to the societies the formalitics 
to be gone through for avalling 
of loans and assist in the 
financing of the societies in 
accordance with theprescribed 
normsand in promptly attend 
ing to the griovances of the 
societies . This coll must also 
be responsible for collection 
of datą relating to WCAVCTS 
societies and furnishing the 
same to the Director of 
Hand Tooms/Industries /Re 
gistrar and the Reserve Bank . 

( Para 4 . 5 ). 
IS. We also suggest that in states Reserve Bank of India and 

where there are 30000 looms Statc will issue suitable 
or morc the state cooperative instructions to the State 
bauks should form a separate Apex Cooperative Banks. 
coll exclusively for attending 
to the promotions, develop 
ment and financing of wcavery 
societies and coordinating 
the activities of central co 
operative banks vis-a - vis 
weavers societies , 
( Para 4 . 6 ), 


17 . The relaxation granted to Accepted . Reserve Bank 

the weavers societies by the of India / State Govern 
Reserve Bank with a view to ments will issue suitable 
aiding in their growth like instructions to the Co 
lower margin for borrowings , operative Banks . 
share linking to borrowings 
at 1 : 40 ctc . should not be 
diluted by the cooperative 
bunks to the detriment of the 
societies . 
( Para 4 . 11) 


18 . The Reserve Bank has Axed Accepted . Reserve Bank of 

a margin of 25 per cent for India will issue necessary 
additional limits to be san - instructions. 
ctioned lo primary weavers 
societies as against 10 per cent 
in the case of normal limits . 
The two different rates of 
margins appear to us not 
justificd . We, thereforo , 
recommend that the Reserve 
Bank may prescribe a uniform 
margin of 10 per cent only for 
the advances made by the ban 
ks to the primary weavers 
societies both under the nor 
mal and additional credit 
limits . 
( Para 4 . 12). 


16 . In the case ofweavers societies Accepted . Reserve Bank 

whose member are all poor. of India and State 
the cooperative banks should Governments will issue 
provide at least the same suitable instructions to 
facilities which they get from the State Cooperative 
the higher Adancing agencies Banks. From time to time 
if not more . Many banks the Registrar of Coopera 
charge high rate of interest tive Societics should 
on loans made to weavers review the cases of those 
societics from their own Banks which charge 

resources. This is not correct, higher rates of interest 
1223 GI/78 3 


19. We recommend that the addi. Accepted . Reserve Bank of 

tional limits sanctioned to the Indian will issue necos 
primary Weavers societies by sary instructions . 
the Contral banks having 
satisfactory arrangements for 
supervision over the societies 
and their stocks must be re 
imbursed by the Reserve Bank 
If the banks submit their sup 
plcmontary credit limit appli 
cations and the societies which 
are financed by the banks are 
viablo /potentially viable and 
hove appointed full timo paid 
Secretaries . (Para 4 . 13 ). 
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20 . If th : owned resources of the Acccptod . Reserve Bank of 

potentially so and have full 
central cooperative banks are India will issue necessary 

time paid secretarics to look 

after their affairs . (Para 4 . 19 ). 
tuo inadequate to sustain their instructions . 
investments in weavers finance 
till th : sunction of credit 

* ?. The Reserve Bank has recently For weavers covered by 
limits by the Reserve Bank , we 

in March 1978 reduced the PACS /FSS /LAMPS the 

refinancing rate for the finan - 
suggest that the stato co -opera 

in . erest subsidy is to be 

cing of weavers societies from allowed to these societies 
tive , b inks shuld assist them 

1 - 1 /2 per cent below the Bank do not suffer undue 
by providing necessary interiin 

Rate to 2 - 1 /2 per cent below hardship vis - a - vis mem 
financial accommodation for 

the Bank Rate. Hesides, indi 
th : purpose . 

bers of handloom 
This will also 

vidual wçavers who arc men - weavers 
help the central banks in grant - : 

cooperative 

bers of PACS / FSS /LAMPS Societics . Provisions for 
ing ronewal of limits to good. 

can get financial accommoda - this could be made uncer 
working Societies which ob 

lion at 9 - 1 /2 per cont for which the relevant scheme in 
serve the prescribed financial 

refinance is provided by the the annual plan of the 
discipline on expiry of the 

Reserve Bank at 3 per cent State Goveitments . 
period of limit without waiting 

below tho Bank Rate . It may 
for sanction of credit limit by 

not be possible for the Rescrvc 
· the Reserve Bank . ( Para 4 . 16 ) . 

Bank to contemplato any 

further reduction of the ic 
21. Under the discipline prescribed Accepted . Reserve Bank of 

finance rate in the context of 
byth : Rocrve Bink for firan - india will issue necessary 

overall national policies and 
cing the short -term credit instructions, 

considerations . If, however, 
structure, the cent al co 

necessary subsidy could be 
operative buok is not eligible 

given by the Government, a 
for refinanco if its overdues 

lower interest rate could be 
cxceed 60 percent of the de 

charged to weavers societies 
mand for the year. Hence in 

and to invividual weavers who 
such circumstances th : pri 

arc members of PACS /FSS / 
mary agricultural credit socie 
ties as well as the weavers 

LAMPS also . (Para 4 , 21). 
societies are debarred from 
refinance facilities from the 

We feel that the banks will Accepied . Reserve Bank of 
Reserve Bank . We fçel that 

assume more responsibilities India will issue necessari 
ther are no convincing and 

and cxcrcise greater care if the instructions . 
cogent reasons for the Reserve 

societywiso scrutiny of loan 
Bank to link the sanction of 

applications is yested in them . 
limits for financing weavers 

wc, therefore , recommend 
socicties with the sanction of 

thut the Reservo Bank may 
limits for financing snort terni 

consider sanctioning overall 
agricultural Operations . We, 

credit limits to the central co 
therefore , suggest that as long 

operative banks for financing 
as weavers societies satisfy the 
norms prescribed by the Re 

weavers societies on the basis 
scrve Bank and they also 

of the landing programmes and 
follow the prescribed procc 

past performance of the banks 
dure , the Rosorvo Bank may 

and Icaving the responsibility 
consider sanctioning credit 

for fixing credit limits to indi 
limits to the central co -opera 

vidual weavers societies to the 
tive banks for financing those 

banks themselves on the basis 
sociсties irrespective of 

of certain norms laid down 
whether or not they buyc buen 

by the Reserve Bank . The 
sanctioned short term credit 

Bank may lay down the neces 
limits for agricultural opera 

sary guidelines in this behalf 
tions on account of 

for the guidance of the central 
heavy overdues provided 

cooperative banks and obtain 
however the financial 

such periodical returns from 
position and working of the 

the banks as may be necessary 
banks is not in such a bid 

to monitor the flow of credit . 
condition thit they are incapa 

The sanction of overall limits 
ble of absorbing any credit 

by the Bank may , however, be 
extended to them by the higher 

restricted to only those ceptral 
financing agencies. The wea 

banks and weavers societies 
vers socicties homselves 

which have adequate superyj 
should be viable , at least 

sing arrangements . (Para 4 .23 ). 
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We also recommend that the Necessary action has been 
Reserve Bank may consider taken by the Reserve 
renjoying the ceiling fixed for Bank of India . 
sanction of limit to an anex 
weavers society at 3 times its 
owned funds in view of the 
ceiling that the limit sanction 
ed to an apex society should 
not exceed 9 times ils dispos. 
able owned resources . (Parn 
4 . 24 ). 


25 . Of late the state Governments This is an 013 - going pro 

have not been quite carnest in granime and majority of 
strengthening the share capital the States are taking full 
of weavers societies . We re advantage of this Scheme. 
commend that the governments All the States are being 
givo priority consideration to requested to undertake 
contribution of share capital this programme on top 
to weavers societies and revive priority basis. 
the schomo in this behalf with 
appropriate allocation of res 
sources in the Sixth Plan 
period by taking maximum 
advantage of scheme under 
central funds which are avail 
able . (Para 5 . 4 ). 


26 . Due to various inancial cons- Accepted in principle. The 

traints the state government National Co -operative 
may not be able to participate Development Corpora 
in the share capital of the tion has been requested 
weavers societies in any big to draw up a detailed 
way. The governments must , scheme. 
therefore , be assisted by some 
financing institutions by giving 
loans for share capital parti 
cipation in weavers societics. 
It appears to us that the 
National Cooperative Deve 
lopment Corporation is the 
appropriate agency to assist 
thc state governments for 
contributing to the Shire 
capital of primary weaver s 
sociotics. Since the Corpora 
tion has not been provided 
with additional funds on 
continual and effective basis 
to take up tbis responsibility , 
the Corporation is presontly 
extending assistance to only 
the apex/ regional weavers 
societies out of its funds and 
no assistance is being given to 
the primary weavers societies. 
We, therefore , recommend 
That the Corporation may be 
provide with adequate funds 
by Government of India to 
enable it to provide financial 
assistance for participation 
in the shure capital of primary 

weavers societies . (Pain 5 . 9 ), 
- - - - - - - - - - 

- - - -- - - - - 


27 . We further recommend that National Cooperative De 

the apex weavers socicties velopment Corporation 
may make larger use of the has been requested to 
facilities provided by the drawn up a detail scheme 
National Cooperative Deve in this regard , 
lopment Corporation . The 
Corporation may also assist : 
the apex weavers sociotics 
through the state governments 
not only in the construction 
and Oponing but also in the 
renovation of show rooms 
and godowns. It should assist 
in construction of work sheds, 
etc . for primary weavers so 

cieties. (Para 5 . 13 ) . 
28 . The cost of production of Accepted . Reserve Bank of 

handloom cloth is increasing India will undertake the 
year after year. 1 hore must, first such review ofnorms 
therefore, be some mech inism of financing handloom 
for periodical review of the weavers cooperative so 
per loom scales of finance cieties by December , 
fixed by the Reserve Bank . 1978 and thereafter re . 
We suggest that the Reserve views will be undertaken 
Bank may undertake a review as per the recommenda 
of the scales of finence for the tions. 
financing of weavers societies , 
say once in three years or 
earlier if necessary . (Para 

5 . 14 ). 
29. It was observed that some of Accepted . Reserve Bank of 

the central co - operative banks India will issues suitable 
were not financing the sociclics instructions to State Go 
according to scales of finance vornments . 
which were eligible for re 
imbursement from tho Reservo 
Bank . We recommend that 
the central cooperative banks 
should finance ihe primary 
weavers societies ut the per 
loom scalc of Inance in respect 
of the new looms registered 
with thein provided they are 
satisfied about arrangements 
for supervision , viability and 
the need for finance . The Re 
serve Bank may agiee to fully 
reimburse such advances pro 
vided the egistering of new 
loons with the socioties are 
certified by the Director of 
Handlooms other competent 
authority of the state govern 

ment. (Para 5 . 15 ). 
30 . It may bappen that some of Accepted . Recryc Bank of 

the looms rogistered with a India will issue suitable 
society may have to be kept instructions to the Re 
idle for some re , son or the gistrar of Cooporative 
other . We suggest that the Societies and Coopera 
Society may be sanctioned tive Binks . 
limits on per loom scale of 
finance in respect of these 
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looms also if the society wishes 
to activiso such looms after 
somo-time, provided the looms 
uro in good working conditions. 
The sąnction of the limit 
should be on the special re 
commendation of the field 
staff of the Department of 
Handlooms/ Industries indi 
cating the reasons why the 
looms had to remain idle 
and whether they are now in 
a good working condition and 
such advances made by the 
banks may be eligible for rc 
imbursement by the Reserve 
Bank . (Para 5 . 15 ) 


31. Wesuggest that when societies Accepted . Reserve Bank of 

gubmit any concrete and India will issue suitable 
acceptable production pro - instructions to the Regis 
gramme supported by such trar of Cooperative So 
supervising arrangements as cieties and Cooperative 
may be necessary in this be - Banks . 
half , the Reserve Bank may 
accept the same and their ro 
quirements must be assessed 
accordingly . Normally , how 
cver, the Reserve Bank may 
go by the norm of assessment 
of anticipatory production at 
20 per cent over the produc 
tion during the previous year . 
(Para 5, 17) 


have not developed to such 
an extent as to make it possi 
ble to have more than 3 times 
the turnover of working capi 
cal. We, thereforo, recom 
mend that the Reserve Bank 
may undertako a detailed 
state -wise study of the apex 
weavers societies with a view 
to finding out the practicable 
ratio of working capital to 
sales turnover and, if found 
nacossary , revise the norms 
for sanctioning credit limits 
for the apex weavers soclctics . 

(Para 5. 22 ) 
34. We recommend that the State Reserve Bank of India will 

Cooperative Banks may be issue suitable instructions 
permitted by the Reserve to theRegistrarof Coope 
Bank to reckon ag cover the rative Socierics and Co 
aggregate rebate claims certi oporative Bapks in 
fied for payment by the Direo this regard . 
torofHandlooms or the other 
competent authority of the 
State Government in the past 3 
months instead of 2 months 
As at present or the actualout 
standing under all such claims 
preferred from time to time as 
at the end of the preceding 
month , whichever is less . 

(Para 5 . 24 ) 
35. We also recommend that the Reserve Bank of India will 

aggregate of claims presented issuc suitable instructions 
to the Treasuries /Government to the Registrar of Coope. 
Departments in the past 3 rative Societies and Co 
months in respect of credit operative Banks in 
sales of handloom cloth this regrard . 
made to Government servants, 
instead of 2 months as at pre 
Sentmay also be reckoned as 
cover for the horrowings of 
Apex weavers societies. (Para 
5 .25. ) 


32. We recommend that in the Accepted . Reserve Bank of 

case of new weavers societies India will issue suitable 
and dormant societies to be instructions to the Regist 
activised , thcir credit require- rar of Cooperative So 
ments may be assessed by the cieties and Cooperative 
banks on per loom scale of Banks in this regard . 
finance for the first two years 
of their working instead of one 
year as at present and the 
Reservc Bank may fully rcim 
bursc the banks of such ad 
vanccs granted by then to 
the sociçtics (Para 5. 18 ) 


33 . According to the existing Accepted . This study will 

norms, the credit limits of be undertaken by the 
apex weavers societies are fixed Reserve Bank of India 
by the Reserve Bank at 25 per by 30th November, 1978 
cent of their anticipatory sales and appropriate decision 
during the year. This is taken on the basis of the 
based on the assumption that Study , 
it is possible to have 4 times 
the turnover of the working 
capital during the year. It is 
pointed out by some apex 
societics that this is possible 
only under ideal conditions of 
marketing but that themarke 
ting conditions in the country 


36 . We recommend that the Regis- Accepted . Resene Bank of 

trar as well as the State Coope - India / State Governments 
rative Banks must take carly will issuc suitable instruc 
action to ensure that every tions to the Cooperative 
Central Cooperative Bank Bunks over this matter . 
complies with the instructions 
of the Reserve Bank and relca 
ses the reserve fund deposits 
of the weavers societies imme 
diately for their use in the 
business of thc societies . 

( Para 5 .26 ) 
37 . We suggest that the Reserve Accepted . The per loom 

Bank may as a special case scale of finance fixed for 
fix the scale of finance at production of Polyester 
Rs. 5000 per loom using pol Fabrics by the handloom 
yoster fibre so that the banks weavers cooperative so 
can start financing the socie - cieties as fixed at the 
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ties without delay. If need 
be , the position can be 
reviewed next year on the 
basis of studies taken up in 
this behalf. (Para 5 . 27 ) 


level of Rs. 5,000 hy 
Reserve Bank of India 
will cover all men -made 
und blended fabrics , Re 
serve Bank of India will 
issue suitable instruction , 
cirulars to the State 
Govts./Cooperative Banks 
indicating the scale of 
financing for production 
of this fabrics . 


the banks for the purpose are 
eligible for reimbursement 
from the Reserve Bank . ( Para 

5 . 29 ) 
40 . The Reserve Bank may take Accopied . As for the ex 

into uccount thc necd for pert credit requirements 
export marketing credit of the of these Apex societies 
apox wwavers societie ; while are concerned , Reserve 
sanctioning credit limits to Bank of India will issue 
them . The value of goods suitable instructions to 
cxported but not paid for by all concerned . 
the buyers for a period upto 3 
months may be allowed to be 
rccokened as cover for the 
borrowings of the societies 
from the banks. 


34 . The Cooperative Banks in the Accepted . The State Go 

North Eastern States of Assam vernments have taken up 
Meghalaya , Arunachal Pra - a programme of reorgani 
desh , Nagaland , Tripura and sation /rehabilitaticn of 
Manipur have not taken any dormant handloom wea 
interest in the development, vers cooperative scrieties 
promotion and financing of since 1976 - 77 with Con 
the woavers societies . In fact tral Plan assistance . The 
the scheme for handloom programne needs to be 
finance has not been imple stepped up to reach the 
mented in any of these States . 60 % active coverage and 
We are given to understand also exceed this level 
that the majority of the socic wherever possible . 
ties in these States are either 
week or dormant. In Assam 
out of 1331 weavers societics 
as on 30 November, 1977 as 
many as to 845 werç dormant, 
In Nagaland out of 15 socic 
ties only 3 were active. In 
Tripura out of 72 societies, 43 
were dormant. In Manipur 
out of 382 societies 170 were 
dormant and in Mizoranı out 
of 9 socictics 6 were dormant . 
The co -operative coverage of 
handloom in these States was 
very low and ranged bet. 
ween 0 . 2 per cent in Nagaland 
and 6 . 5 per cent in Manipur, 
The State Governments must 
take carly acttion for the rcor 
ginisution/rchabilitation of 
these socictics on a viable basis 
so that the societies become 
cligible for finance from the 
banks . The banks must also 
widen their developmentaland 
promotional roles and help 
the growth of weavers societies 
in their region . The imple 
mentation of this programme 
needs special cmphasis on a 
priority busis and urgent ac 
tion from the Government of 
India as wel!. ( Para 5 , 28 ) 


The investment of funds in As far as primary WCUVCTS 
production of special varieties societies are concerned , 
of cloth for export either on a study will be under 
own account or through the taken by 30th November, 
pimiry societics should be 1978 to determine the 
trusted as proper use of the needs of these societies 
limits sanctioned to the so - for export credit in 
cieties. In the case of pri additiona to the normal 
mary wsavers societies which credit liinits available . 
have secured cxport orders , 
the Roserve Bank may consi 
der sanction of higher limits on 
their behalf if aflor a study of 
economics of production of 
these varieties of cloth invo ) 
ved a higher quantum of loan 
is found to be necssary to 
carry out the exporl orders by 
the socitlex. ( Para 5. 30 ) 


11. Purpsies like purchase, reno . Acroptel. 11 addition to 

vation and modernisation of the existing Central Plan 
looms require medium - tern Scheme and the States 
loans with high clenients of schemes , new schemees to 
subsidy as the ropaying capa - give effort to this recom 
city of the handloom weavers mendation would bo 
in very much limited . We drawn up . The possi 
feel that it is the rosponsibility blity of securing medium 
of the State Governments to term /long term assistance 
assist the weavers and the from Cooperative Banks 
societies for these purposed . for such activities on 
We, therefore, recommend liberal terms should be 
that the State Governments explored . 
may make adequate budgetary 
provisions in thuir annual 
Statc plans for assisting th : 
weavers /societics in the pur 
chise , renovation and moder 
nivation of looms. The Goy 
ernment of India should sup 
port the State Governmonts in 
this programme. (Para 5 .31) 


39 . The societies must make car- Accepted . Necessary instru 

nest efforts to achieve the ctions will be issued ty 
targets set for them for the the Reserve Brnk of 
production of Janta varieties 
of cloth . The working cari 
Lal requirements granted by 

. - - - . . . - - - - - - 


Indi 


42 . There may arise situations Accepted . The State Gov . 

whon new societies are regis - ernment/Union Territo 
tered in the area of good work - ries will be requested to 
ing societies and hence the associate the Central Co 
banks are reluctant to finance operative Banks in le 
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ing the technical staff the apex 
societics may be granted 
financial assistance by the 
State Governments . ( Para 6 , 9 ) 


16 . We suggest that in arcas Accepted . Reserve Bank 

where there is concentration of India will issue 
of weavers societies , the suitable instructions in 
concerned Central Coopera this regard . 
live Banks should give re 
presentation to these socic 
tics cvcn hy Amending their 
by -laws. Apex /regional 
weaveis Societies should be 
represented on the Board of 
Directors of the State Coop 
crative Banks. (Para 6 . 10 ) 


sich new societies . Such organisation of new so 
stutions can very well be çiçtios /tovitalisation of 
ilvoide:) if the central coopera - dornant ones . 
tive bank is associated in the 
organisation of new societies . 

(Para 6 . 2 ) 
43 . We feel that the presence of Accepted . The State Gov 

somenon -officials on the State ernment/Union Torrito 
level comittecsmuy in many ries will be requested to 
cases help the committee in tako necessary action in 
their work . We would wel- this matter . 
come such a move leaving it 
to ihe State Governments the 
manner and extent of associa 
tion of non -officials with such 

committees . ( Para 6 -3 ) 
14 . There should not bo dual con - Accepted . The State Gov 

trol over the handloon sector ernments / Union Terri 
segregated into cooperative tories will be requested to 
Sector and others . The de - lake necessary action in 
partment, viz ., the Directorate this matter . The Re 
of Handlooms which is re - serve Bank of India may 
poosible for the formulation also issue clarification to 
and implementation of hand - those Lirectors of Hand 
loom development programmes looms/Industries who have 
must be in charge of hand been declared as the ex 
loom cooperatives . They officio Registrar /Additio . 
must be responsible for regis - nal Registrar of coopera 
tration of weavers societies and tive societies by their 
must have a say in planning respective State Govern 
their credit requirements as is ment /Union Territories . 
obtaining in Tamil Nadu . Director of Handlooms/ 
The credit limit applications Industries can send their 
of the banksmay also be for credit limit applications 
warded to the Reserve Bank of the handloom weavers 
by the same department, cooperative societies di 
( Paru 6 . 6 . ) 

rect to the RBI under 
intiination to the State 
Registrar of Coop . Socie 

ties, 
45 . M 111y wzavors societies are Accepted . The State level 

fucing accumulation of stocks organisations should tako 
not because of any slump in full advantage of the 
the market but because they National Cooperative 
are producing cloth which Development Corpora 
cannot be sold casily or curly. tion scheme for provision 
It is for helping the socicties of technical staff at the 
in this regird that Tho Govt. apex lovel. 
of India had suggested in 1956 
the arpomments of Desig 
nors in every Deputy Regist 
rir s Circle . Wchave noticed 
that the Tamil Nadu State 
Handloom Weavers Society 
his appointed technical staff 
to assist thu prim iry weavers 
societies in new production 
techniques. We suggest tat 
allaper weavers socicties may 
ippoint such cochical slutt 
in helping the printy wenta 
ver s societies . For appoint 


47. We recommend that the State Accepted . Suitable guide 

Level Committees who know lines will be issued by 
the conditions in their States Central Government in 
better may lay down nornis consultation with the 
for viability of a society . State Government/ 
Unless this is done there muy Union Territories on 
arise chances for misutiliza which constitutes a 
tion of the various facilities viable society in a 
provided by the Central and particular State . 
Statc Governments . As a 
gcncral norm we would say 
that a weavers society should 
have at least 100 looms work 
ing actively throughout the 
year and have a mininum 
sales turnover of Rs 3 .50 
lakhs. ( Para 7 . 3 ). 


48. The handlooms in the coon - Accepted . Studies in 

perative sector will have to product development , 
follow an aggressive marke market Intelligence and 
ting policy and compete with promotion of internal 
the organised sector . For and external sale of 
this purpose the weavers co - handloom cloth will be 
operatives must adopt now given lop priority in 
techniques of production so the Central Plan sche 
as lo unsure that what is being mes. In this regard , 
produced is acceptable to necessary financial assis 
the consumers . They should tance will also be 
also adopt cost reduction given to the State level 
programmes so as to ensure Organisations . 
thut what is being produced 
is within the reach of inid 
dle class and poor class 
people since they form the 
bulk of the consumers of 
handloons products . In 
these two mulers the Go 
vernment of India in the 
Department of Textiles can 
oller much assistance to the 
handlooni Sector in Buncrul 
anu lo the wilvers cooper 
illives in particular (Paral 
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vided the StateGovernments 
tre agrecable to grant subsi 
dies to the sociсties as slig 
qusted in the case of hand 
loum werveis . Halil 7 . 7 ) 


51. We recommend thut the Ro- Acceptuble in principle . 

Serve Bank may consider The financial and other 
opening a line of credit on implications of imple 
behalf of cooperative Spin - menting this recom 
ning mills for handloon17 mendation will be fur 
Weavers /handloom weavers ther cantined by the 
Societica as in the 24 of Government of India 
cooperative sugar mills for and the Reserve Bank 
nieeting their working capi of India . As far as 
tal requirements against ple granting interest subsidy 
dye hypothecation of yurn to Coorcrative Spinning 
under Section 17 ( 4 ) (c ) of the Mills in respect of 
Reserve Bank of India Act. their working capiatl 
Tho Government of India finance is concerned , 
may also consider granting the Government of 
Subsidy to the mills so as to India will work out the 
bring down their burden of modalities of Such 
interest on borrowings . schemes in consulta 
(Para 7 . 10 ). 

tion with State Govts ./ 
Union Territories . The 
Reserve Bank will take 
appropriate action in 
due course . 


49. In a meeting of the Sub -groun This suggestion is being 

on the Main Working Group examined . 
on Textiles for Handloom 
and Powerloom Industries 
held in Bombay, January 
1978 , 1 view was expressed 
thai il sone preference in 
shown by Government of 
India in allotting cotton 
bales to the cooperative 
spinning mills, the supply 
of yarn to wcavers coopera 
tives may improve , since 
thee mills ure required to 
Supply yarn to the weavers 
cooperatives on priority 
basis. We suggest that Go 
vernment or Indiit may con 
sider the feasibility of the 
above Suggestion . ( Pivil 

7 . 5 ) 
50 . A study in depth under- A suitable scheme for 

taken by the Reserve Bank giving lean to the 
at the instance of the Study wcaveis for purchase 
Group covering 640 mein - of shares in Spinning 
bers of 65 weavers societies mills will be formulated 
in 13 districts in the country by RBI in consultaion 
revealed that the average with Development Com 
weaver is not by and large Inissioner Handlooms & 
interested in the acquisition N . C . D . C 
of shares of Cooperative 
Spinning Mills and those who 
are interested do not have 
the requisite repaying capa 
city to enable them to re 
pay the instalments of any 
mcdium - term loans that may 
be granted to them by the 
Reserve Bank through CO 
operative channel for acqui 
sition of shares in consumers 
Type of cooperative pinning 
mill. Such loans can be 
provid : ], however, on a Selce 
tive basis to those wenners 
who have additional income 
from sources other than 
weaving and on the basis 
of a substantial subsidy from 
Government, at least to the 
extent of 33 1 / 3 per cent to 50 
per cent of the value of shares . 
The loan amount can be sui 
tably deducted by the socic 
ties from the wage , payable 
to the weavers. We also re 
commend that the Reserve 
Bank may consider tho fcasi 
bility of extending such faci 
lities to handloom weaves 
societies for acquiring shares 
in co -operative spinning mills 
for handloom weavers /hand 
loom weavers , societies pro 


Accepted Reserve Bank 

of India will issue 
suitable instructions to 
the State Gover 
ments / Union Terri 
tories and Coopera 
tive Banks , 


32 . We recommend that the Re- 

serve Bank may provide re - 
Anance facilities at conces - 
sional rates on behalf of 
weavers societies for run - 
ning their units for pre- 
weaving and post-wcaving 
processing op - rations , if 
such units satisfy the cri 
tcria of small scale indus 
tries. If they do not satisfy 
thu criteria of small scale 
industries, they should be 
treated on par with consu 
iner type of cooporative 
spinning mills for refinance 
facilities from the Reserve 
Bank . (Para 7 . 12 ). 


53. W ; suggest that the Reser Accepted. Reselve Bank 

Vå Bink my allow the Cen - of India will issue 
tral Cooperative Banks to appropriate instructions 
finance the weavery societies to State Governments / 
for granting consumption Union Territories and 
credit to their members Cooperative Banks. 
under appropriate ceilings 
and norms prescribed by the 
Reserve Bank and such ad 
vances granted by the banks 
to the woavers societies may 
be reckoned as a legitimate 
charge on the owncd funds 

of the banks . ( Para 7 . 14 ). 
- - - - 

M . A . RANGASWAMY, Special Secy. 
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